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एक दिन गिग वर््क र बनकर राघव 
चड्ढा ने दिखाई डिलीवरी पार््टनर््स 

की असली मुश्किलेें

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा 
सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर््क र््स की रोजमर््ररा की 
चुनौतियो ंको सामने लाने के लिए एक अनोखी पहल 
की। उन््होोंन�े एक दिन ई-कॉमर््स प्लेटफॉर््म के डिलीवरी 
पार््टनर के तौर पर बिताया और उसका पूरा अनुभव 
वीडियो के रूप मेें साझा किया। इस वीडियो मेें चड्ढा 
डिलीवरी यूनिफॉर््म पहने, राजधानी की सड़को ंपर 
एक गिग वर््क र के साथ ऑर््डर डिलीवर करते नजर 
आते हैैं। वीडियो के जरिए उन््होोंन�े गिग वर््क र््स की 
कठिन कामकाजी परिस््थथितियो,ं ट््र रै फिक, मौसम की 
मार और सख्त डिलीवरी टाइमलाइन जैसी समस्याओ ं
को उजागर किया। उन््होोंन�े बताया कि केवल संसद 
मेें भाषण देना काफी नही ंथा, बल्कि इन मुश्किलो ं
को समझने के लिए खुद उन्हहें जीना जरूरी था। चड्ढा 
ने ब््लििंकिट डिलीवरी बॉय शिवम के साथ ठंड मेें पूरी 
रात की शिफ्ट की और देखा कि कैसे 10 मिनट की 
डिलीवरी शर्ततें वर््क र््स को तेज रफ्तार और जोखिम भरे 
फैसले लेने पर मजबूर करती हैैं। इस पहल को गिग 
वर््क र््स के समर््थन मेें चल रहे उनके बड़़े अभियान का 
हिस्सा बताया गया है। हाल के दिनो ंमेें राघव चड्ढा ने 
गिग वर््क र््स की देशव्यापी हड़ताल का समर््थन किया 
और सोशल सिक्योरिटी नियमो ंके ड््र राफ्ट जारी होने को 
उनकी एक अहम जीत बताया।

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर मेें 
5.7 तीव्रता का भूकंप, नुकसान 

की कोई खबर नहीीं

नई दिल्ली।  लद्दाख और जम्मू-कश्मीर मेें सोमवार 
को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने 
पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई भूकंप का केें द्र लद्दाख 
क्षेत्र के लेह इलाके मेें था। स््थथानीय मौसम विभाग के 
डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने न्यूज़ एजेेंसी को बताया, 
“आज सुबह 11.51 बजे रिक्टर स्के ल पर 5.7 तीव्रता 
का भूकंप आया, जिसका केें द्र लद्दाख क्षेत्र के लेह 
इलाके मेें था। भूकंप के कोऑर््डडिनेट्स अक््षाांश 36.71 
उत्तर और देशांतर 74.32 पूर््व थे। यह धरती की सतह 
से 171 किलोमीटर अंदर आया।” अब तक कही ंसे 
भी किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की 
कोई खबर नही ंमिली है। लद्दाख क्षेत्र और घाटी के 
कुछ हिस्से भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाको ंमेें 
आते हैैं। 8 अक्टूब र, 2005 को सुबह 8.50 बजे रिक्टर 
स्के ल पर यहां 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका 
केें द्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) 
के मुजफ्फराबाद शहर मेें था। इस भूकंप से पूरा 
मुजफ्फराबाद शहर मलबे मेें बदल गया था। साथ ही 
इसने खैबर पख्तूनख्वा के पास के बालाकोट और जम्मू 
और कश्मीर के कुछ इलाको ंको भी प्रभावित किया। 
भूकंप के झटके अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और 
शिनजियांग क्षेत्र मेें भी महसूस किए गए। भूकंप से हुए 
नुकसान की गंभीरता का कारण जमीन का तेजी से 
ऊपर उठना था। हालांकि मैग्नीट्यूड के हिसाब से यह 
इस इलाके मेें आया सबसे बड़़ा भूकंप नही ंथा, लेकिन 
इसे सबसे जानलेवा माना जाता है, जिसने 1935 के 
क्वेट ा भूकंप को भी पीछे छोड़ दिया। यह उस दशक 
की पांचवी ंसबसे जानलेवा प्राकृतिक आपदा थी।

न्यूक्लियर सेक्टर, AI और आतंकवाद… UAE राष्ट्रपति के 3 घंटे के भारत दौरे 
मेें 5 समझौतोों पर मुहर, पाकिस्तान को सख्त संदेश!

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी के आमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात 
(UAE) के राष्टट्र पति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार (19 
जनवरी 2026) को भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुुंचे। बीत दस वर्षषों मेें 
यह उनकी भारत की पाँचवी ंयात्रा रही, जबकि UAE के राष्टट्र पति के तौर पर यह 
तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। वैश्विक राजनीति मेें जारी उथल-पुथल के बीच 
यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।
दोनो ंदेशो ंके बीच प्रमुख परियोजनाओ ंपर सहमति बनी
प्रधानमंत्री मोदी और राष्टट्र पति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत-
UAE द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की। दोनो ं नेताओ ं ने माना 
कि पिछले एक दशक मेें भारत-UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार 
मजबूत हुई है। इसी क्रम मेें अबू धाबी मेें भारतीय कला, विरासत और पुरातत्व 
के संग्रहालय सहित एक सांस्कृत िक केें द्र स््थथापित करने पर सहमति बनी।
आतंकवाद, एआई, रक्षा सहयोग पर बनी बात
तीन घंटे के दौरे के दौरान आतंकवाद, आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस (AI), रक्षा 
सहयोग और निवेश जैसे अहम मुद््दोों पर विस्तार से चर््चचा हुई। विदश सचिव 
विक्रम मिसरी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और यूएई राष्टट्र पति के बीच निजी 
और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत हुई। दोनो ंनेताओ ंकी मौजूदगी मेें कई 

अहम दस्तावेजो ंका आदान-प्रदान किया गया, जिनमेें सैटलाइट मैन्युफैक्चरिंग 
क्षमता विकसित करने से जुड़़ा समझौता भी शामिल है।
एलएनजी की आपूर््तति करेगा UAE

ऊर््जजा क्षेत्र मेें भारत और यूएई के बीच एक बड़़ा समझौता हुआ, जिसके तहत 
यूएई भारत को हर साल 0.5 मिलियन मीट््ररि क टन एलएनजी की आपूर््तति करेगा। 
इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़़ा एलएनजी आपूर््ततिकर््तता बन गया 
है। इसके अलावा गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेेंट रीजन के विकास मेें 
यूएई की भागीदारी को लेकर भी दस्तावेजो ंपर हस्ताक्षर किए गए।
न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर पर बनी सहमति
दोनो ंदेशो ंने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर मेें साझेदारी को लेकर सहमति जताई है। 
साथ ही एआई को प्राथमिकता वाले क्षेत््रोों मेें शामिल करने पर चर््चचा हुई। इसके 
तहत यूएई भारत मेें डेटा सेेंटर मेें निवेश करेगा और दोनो ंदेश मिलकर एक 
सुपरकंप्यूटिग क्लस्टर स््थथापित करेें गे। पश्चिम एशिया और अफ्रीका मेें निर््ययात 
बढ़़ाने के लिए भी संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।
आतंकवाद पर पाकिस्तान को सख्त संदेश
प्रधानमंत्री मोदी और राष्टट्र पति मोहम्मद बिन जायद ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद््दोों 
पर विचारो ंका आदान-प्रदान किया। दोनो ं नेताओ ं ने सीमा पार आतंकवाद 
की कड़़ी निदा की और इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद, उसे फंड 
करने वालो ंऔर उसके समर््थको ंको न्याय के कटघरे मेें लाया जाना चाहिए। 
इसे पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट और सख्त संदेश के रूप मेें देखा जा रहा है।

चुप्पी एक तरह का लालच, ऐसे नहीीं बना सकते देश 
महान; राहुल गांधी का कहां निशाना?

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 
केरल मेें पार्टी कार््यकर््तताओ ं को संबोधित 
करते हुए अपना अहम मंत्र दिया। उन््होोंन�े 
कहा कि कोई भी देश तब तक महान नही ं
बन सकता, जब तक उसके लोग अपने मतो ं
और विचारो ंको स्वतंत्रता के साथ व्यक्त नही ं
करते। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि 
लोगो ंको अपने विचारो ंके लिए संघर््ष करना 
होगा और लालच की संस्कृत ि को छोड़कर 
अपनी आवाज उठानी होगी। लोकसभा 
मेें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, “पूरे 
देश मेें हम ऐसे कई लोगो ंको देखते हैैं, जो 
किसी मुद्दे  पर विश्वास करने के बावजूद उसे 
कहने का साहस नही ंकरते। लेकिन उन्हहें यह 
समझना चाहिए कि कोई भी राष्टट्र  चुप्पी के 
दम पर महान नही ं बनता। महान राष्टट्र  और 
महान लोग तभी महान बनते हैैं, जब वे अपने 
विचारो ंऔर मतो ंको खुलकर व्यक्त करते हैैं 
और उनके लिए संघर््ष करते हैैं।” राहुल जब 
यह भाषण दे रहे थे, उस समय एक दुभाषिया 
उनके शब््दोों का मलयालम भाषा मेें अनुवाद 

कर श्रोताओ ंतक पहुुंचा रहा था। अपनी बात 
को आगे बढ़़ात हुए राहुल गांधी ने कहा, “चुप्पी 
की संस्कृत ि के भीतर लालच की भावना छिपी 
होती है। जैसे कि जब तक मुझे वह मिल रहा 
है, जिसकी मुझे जरूरत है, तब तक यह मायने 
नही ंरखता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। 
मुझे कुछ कहने की जरूरत नही ंहै। मैैं लोगो ं
को अपमानित होते हुए, उनकी हत्या होते हुए, 
उन्हहें मारे जाते हुए देख सकता हूूं। अगर ऐसा 
है, तो यही लालच की संस्कृत ि है और हमेें इसे 

बदलना होगा।”
जनता से आज्ञा पालन करवाना चाहते 
हैैं भाजपा, संघः  राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा, 
आरएसएस और कांग्रेस के बीच सबसे बड़़ा 
अंतर सत्ता के केें द्रीकरण और विकेें द्रीकरण 
को लेकर है। उन््होोंन�े कहा, “अगर आप 
भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस पार्टी के 
अंतर को गहराई से देखेें, तो पाएंगे कि वे 
सत्ता के केें द्रीकरण के पक्षधर हैैं, जबकि 
हम सत्ता के विकेें द्रीकरण के समर््थक हैैं। वे 
भारत की जनता से केवल आज्ञापालन चाहते 

हैैं। वे भारत की जनता की आवाज सुनना ही 
नही ं चाहते।” हालांकि राहुल गांधी ने अपने 
भाषण मेें किसी का नाम नही ं लिया, लेकिन 
उनके इस बयान को उन लोगो ं से जोड़कर 
देखा जा रहा है, जो सरकार से असहमति 
रखते हैैं, इसके बावजूद खुलकर अपने विचार 
व्यक्त नही ंकरते। ऐसा इसलिए क््योोंक�ि कही ंन 
कही ंउन्हहें अपने लाभ खत्म होने या सरकार के 
निशाने पर आने का डर बना रहता है।

स्पेन मेें भीषण रेल हादसा, 21 की मौत, 
30 घायलोों की हालत नाजुक

नई दिल्ली (एजेेंसी)। स्पेन के एडम्यूज 
(कोर्डोबा) मेें तेज गति से चलने वाली दो यात्री 
रेलगाड़़ियां (हाई-स्पीड ट््र रेनो)ं पटरी से उतर 
गईं। इस हादसे मेें कम से कम 21 लोगो ंकी 
मौत हो गई और दर््जनो ंयात्री घायल हो गए। 
इनमेें 30 की हालत गंभीर है। पहले एक ट््र रेन 
पटरी से उतरकर एम्बुलेेंस से टकराई और 
उसके कई डिब्बे अलग हो गए। मरने वालो ं
मेें दूसरी ट््र रेन का ड््र राइवर भी है। यह हादसा 
रविवार देररात हुआ। घायलो ंको अस्पतालो ं
मेें भर्ती कराया गया है।
मृतको ंकी संख्या बढ़ सकती है
इस रेल हादसे को लेकर रेलमंत्री ऑस्कर 
पुएंते ने कहा है कि मृतको ं की संख्या बढ़ 
सकती है। उन््होोंन�े बताया कि इरियो कंपनी 
की ट््र रेन 18:40 बजे मालागा से पुएर््टटा डे एटोचा 
(मैड््ररिड ) के लिए निकली थी। हादसा 19:39 
बजे अदमूज मेें हुआ। इस ट््र रेन के छह डिब्बे 
पटरी से उतर गए और अल्विया (मैड््ररिड -
हुएलवा) के ट््र रैक पर आ गए। इसी समय 
समानांतर रूप से 200 किलोमीटर प्रति घंटे 
की रफ्तार से दूसरी ट््र रेन आ गई। दूसरी ट््र रेन से 

टक्कर के बाद वह बेपटरी हो गई। रेलमंत्री ने 
रात साढ़़े  12 बजे संवाददाता सम्मेलन मेें कहा 
कि डिब््बोों मेें फंसे सभी लोगो ंको बचा लिया 
गया है। हादसे की जांच स्वतंत्र आयोग करेगा।
ट््र रेनो ं की आवाजाही सोमवार को रहेगी 
निलंबित
अदमूज के मेयर राफेल मोरेनो स््थथानीय 
पुलिस के साथ दुर््घटना स््थल पर सबसे पहले 
पहुुंचे। चारो ं ओर अंधेरा था। चीख-पुकार 
मची हुई थी। उधर, आधिकारिक बयान मेें 
कहा गया है कि इस हादसे के कारण मैड््ररिड  
और अंडालूसिया के बीच हाई-स्पीड लाइन 
पर रेल यातायात रोक दिया गया। राजधानी 
और कॉर्डोबा, सेविले, मालागा और हुएलवा के 
बीच ट््र रेनो ंकी आवाजाही सोमवार को निलंबित 
रहेगी। 

‘हमारे पड़़ोस मेें आतंकवाद को बढ़़ावा न देें’, एस. जयशंकर ने 
पोलैैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली । दिल्ली मेें पोलैैंड के डिप्टी प्रधानमंत्री 
और विदश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ 
हुई बैठक के दौरान विदश मंत्री एस. जयशंकर 
ने आतंकवाद के मुद्दे  पर पोलैैंड के रुख पर 
कड़़ी आपत्ति जताई। पोलैैंड के विदश मंत्री द्वारा 
पाकिस्तान के समर््थन वाले बयान को लेकर 
एस. जयशंकर ने दो टूक शब््दोों मेें कहा कि 
पोलैैंड को आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेेंस’ 
की नीति अपनानी चाहिए। इस मौके पर उन््होोंन�े 
रूस-यूक्रे न युद्ध को लेकर भारत का दृष्टिकोण 
भी स्पष्ट किया।
‘आतंकी इंफ्रास्टट्रक्चर को बढ़़ावा देने मेें 
मदद न करे पोलैैंड’
भारत ने रादोस्लाव सिकोर्स्की से साफ कहा कि 
वह पाकिस्तान मेें आतंकवादी इंफ्रास्टट्र क्चर को 
बढ़़ावा देने मेें किसी भी तरह की मदद न करेें । 
विदश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, “हाल ही 
मेें न्यूयॉर््क  और पेरिस मेें मैैंन�े यूक्रे न संघर््ष और 
उसके परिणामो ंपर अपने विचार खुलकर रखे 
हैैं। ऐसा करते हुए मैैंन�े बार-बार इस बात पर 
जोर दिया है कि भारत को चुन-चुनकर निशाना 
बनाना गलत और अन्यायपूर््ण है। मैैं आज 
फिर वही बात दोहरा रहा हूूं। आप इस क्षेत्र से 
अनजान नही ंहैैं और सीमा पार आतंकवाद की 
पुरानी समस्या से भली-भांति परिचित हैैं।”
आतंकवाद को लेकर क्या बोले पोलैैंड के 

विदेश मंत्री?
एस. जयशंकर की बातो ंसे सहमति जताते हुए 
पोलैैंड के विदश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने 
कहा, “मैैं सीमा पार आतंकवाद से मुकाबले की 
जरूरत पर आपसे पूरी तरह सहमत हूूं। जैसा 
कि आपने सुना होगा, पोलैैंड हाल के समय मेें 
आगजनी और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का 
शिकार हुआ है, जब पोलैैंड की एक रेलवे लाइन 
को उड़़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि 
आतंकवादियो ं की नाकामी के चलते कोई 
जनहानि नही ंहुई।”
पोलैैंड ने पाकिस्तान के साथ साझा बयान 
मेें कश्मीर का किया था जिक्र
पोलैैंड के विदश मंत्री ने अक्टूब र 2025 मेें 
पाकिस्तान के साथ जारी संयुक्त बयान मेें 

कश्मीर का उल्लेख किया था। उस बयान मेें 
कहा गया था, “पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के 
मुद्दे  पर और पोलैैंड ने यूक्रे न युद्ध पर अपना-
अपना पक्ष रखा।” भारत ने उस समय इस 
बयान की कड़़ी निदा की थी और अब दिल्ली मेें 
हुई बैठक के दौरान एस. जयशंकर ने यही मुद्दा 
पोलैैंड के विदश मंत्री के सामने फिर उठाया।
पोलैैंड ने टैरिफ को लेकर भारत के रुख 
का समर््थन किया
पोलैैंड ने विदश मंत्री एस. जयशंकर के उस 
बयान का समर््थन किया, जिसमेें उन््होोंन�े कहा 
था कि अमेरिका कुछ खास देशो ं को टैरिफ 
के जरिए निशाना बना रहा है। रादोस्लाव 
सिकोर्स्की ने कहा, “टैरिफ के माध्यम से चुनिदा 
देशो ंको टारगेट किए जाने वाले आपके बयान 
से मैैं पूरी तरह सहमत हूूं। हमेें आशंका है कि 
इससे वैश्विक व्यापार मेें बड़़ी उथल-पुथल पैदा 
हो रही है।”
यूरोप-भारत रिश््तोों पर भी हुई बात
पोलैैंड के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप को 
उम्मीद है कि भारत इस क्षेत्र के साथ अपना 
जुड़़ाव बनाए रखेगा। उन््होोंन�े कहा, “हम देख रहे 
हैैं कि आप यूरोप के कई देशो ंमेें नए दूतावास 
स््थथापित कर रहे हैैं, जिससे यह साफ होता है 
कि आप यूरोपीय संघ के साथ संबंधो ंको लेकर 
गंभीर और प्रतिबद्ध हैैं।”

पीएम आवास योजना से यूपी मेें 62 लाख परिवारोों को मिला अपना घर: सीएम योगी
यूपी। उत्तर प्रदेश मेें प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखो ं
जरूरतमंद परिवारो ंके सपनो ंको साकार किया है। मुख्यमंत्री 
योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश के 2 लाख लाभार््थथियो ं
को बड़़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 
2.0 के तहत पहली किस्त जारी की। लखनऊ के गोमती 
नगर स््थथित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मेें आयोजित कार््यक्रम मेें 
मुख्यमंत्री ने 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सीधे 
लाभार््थथियो ंके बैैंक खातो ंमेें ट््र राांसफर की।
आजादी के बाद पहली बार 62 लाख लोगो ंको पक्का 
आवास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले पौने नौ वर्षषों 
मेें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत््रोों मेें 60 लाख से 
अधिक परिवारो ं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 
दिया गया है। अब 2 लाख नए लाभार््थथियो ंके जुड़ने से यह 
आंकड़़ा 62 लाख तक पहुुंच गया है। उन््होोंन�े इसे ऐतिहासिक 
उपलब्धि बताते हुए कहा कि आजादी के बाद यह पहला 
अवसर है, जब इतनी बड़़ी संख्या मेें लोगो ंको पक्के  आवास 
की सुविधा मिली है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी के 

विजन और नेतृत्व को जाता है।
अच्छी सरकारेें  सुविधाओ ं का विस्तार करती हैैं: 
सीएम योगी
सीएम योगी ने कहा कि जब अच्छी सरकारेें  आती हैैं, तो वे 
जनता को बेहतर सुविधाएं देने का काम करती हैैं। मौजूदा 
सरकार के कार््यकाल मेें सड़को ं का जाल बिछा है, शहर 
स्वच्छ हुए हैैं, पेयजल और यातायात सुविधाओ ं मेें सुधार 
हुआ है और स्मार््ट सिटी के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़़े  
हैैं। उन््होोंन�े कहा कि पहली बार स्ट्रीट  वेेंडर््स को भी पीएम 
स्वनिधि योजना के तहत आर््थथिक सहायता मिल रही है।
केवल आवास नही,ं स्वावलंबन की नीवं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर््फ  एक 
घर देने की योजना नही ंहै, बल्कि यह स्वावलंबन की मजबूत 
नीवं है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर 
हो। रोटी, कपड़़ा और मकान जीवन की बुनियादी जरूरतेें हैैं 
और प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने इन तीनो ंजरूरतो ंकी व्यवस््थथा 
की है—रोटी के लिए राशन कार््ड, कपड़़े के लिए रोजगार 
के अवसर और मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना।

शहरी आवास क्षेत्र मेें बड़़ी उपलब्धि
सीएम योगी ने बताया कि वर््ष 2017 से 2025 के बीच 17 
लाख 66 हजार शहरी परिवारो ंको आवास उपलब्ध कराया 
गया है, जो अब बढ़कर 19 लाख 75 हजार तक पहुुंच गया 
है। उन््होोंन�े कहा कि आवास केवल छत नही ं होता, बल्कि 
आत्मनिर््भरता का आधार होता है। आवास के साथ शौचालय, 
बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और आयुष्मान 
कार््ड जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैैं।
2 लाख लाभार््थथियो ंके खातो ंमेें पहुुंचे 2,000 करोड़ 
रुपये
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर््म ‘एक्स’ पर कार््यक्रम 
की तस्वीरेें  साझा करते हुए बताया कि केें द्रीय मंत्री मनोहर 
लाल खट्टर की वर््चचुअल उपस््थथिति मेें 2 लाख से अधिक 
लाभार््थथियो ं के खातो ंमेें सीधे 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा 
की राशि ट््र राांसफर की गई। कार््यक्रम के दौरान लाभार््थथियो ंको 
स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए और मुख्यमंत्री ने सभी को 
सुरक्षित व आत्मनिर््भर जीवन की शुभकामनाएं दी।ं

तेलंगाना मेें के. कविता के साथ 
मिलकर काम करेेंगे प्रशांत किशोर?
-बिहार मेें हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान

नई दिल्ली । चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के 
तेलंगाना की राजनीति मेें सक्रिय भूमिका निभाने 
की अटकलेें तेज हो गई हैैं। बताया जा रहा है कि 
बीआरएस की पूर््व नेता के. कविता द्वारा बनाई जा 
रही नई राजनीतिक पार्टी के गठन मेें प्रशांत किशोर 
अहम भूमिका निभा सकते हैैं। दोनो ंनेताओ ंके बीच 
इसे लेकर कई दौर की बैठकेें  हो चुकी हैैं, जिससे यह 
संकेत मिलता है कि तेलंगाना की राजनीति मेें एक 
नई ताकत खड़़ी करने की दिशा मेें गंभीर प्रयास चल 
रहे हैैं। सूत््रोों के अनुसार प्रशांत किशोर ने के. कविता 
के साथ काम करने मेें रुचि दिखाई है। पिछले दो 
महीनो ंके दौरान हैदराबाद मेें दोनो ंनेताओ ंके बीच 
कम से कम दो अहम बैठकेें  हुई हैैं। हाल के हफ््तोों 
मेें इन चर््चचाओ ंमेें तेजी आई है, जिससे के. कविता 
की ओर से नई पार्टी के गठन की तैयारियां तेज 
होती नजर आ रही हैैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम 
को लेकर अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई 
आधिकारिक पुष्टि नही ंकी गई है।
संक््राांति के दौरान पांच दिनो ंतक चली मीटिग
संक््राांति पर््व के दौरान के. कविता और प्रशांत किशोर 
के बीच लगातार पांच दिनो ं तक बैठकेें  चली।ं इन 
बैठको ं मेें गंभीर और विस्तृत विचार-विमर््श किया 
गया। के. कविता ने तेलंगाना की जनता के लिए 
एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाने का अपना विजन 
साझा किया, जिसमेें जनता यह महसूस कर सके कि 
संगठन का वास्तविक स्वामित्व उन््हीीं  के पास है और 
पार्टी पूरी तरह जनता के नजरिए से काम करे। प्रशांत 
किशोर और के. कविता के बीच हुई चर््चचाओ ंमेें पार्टी 
की संगठनात्मक संरचना, जनसंपर््क  रणनीति और 
दीर््घकालिक राजनीतिक दिशा जैसे मुद््दोों पर विस्तार 
से मंथन हुआ। इन बैठको ंसे यह स्पष्ट होता है कि 
पर्दे  के पीछे नई पार्टी को औपचारिक रूप देने की 
प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
समितियो ंका गठन, तेलंगाना की पहचान पर 
जोर
नई पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए 
के. कविता पहले ही 50 समितियो ं का गठन कर 

चुकी हैैं। इन समितियो ं को जनता 
की जरूरतो ं और आकांक्षाओ ं
के आधार पर नीतियो ं का ड््र राफ्ट 
तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई 
है। फिलहाल ये समितियां जमीनी 
स्तर पर विस्तृत अध्ययन कर रही 
हैैं, ताकि प्रस्तावित पार्टी का एजेेंडा 
जन-केें द्रित शासन और स््थथानीय 
मुद््दोों को प्रभावी ढंग से सामने ला 
सके। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़़े 
लोगो ंका कहना है कि के. कविता 
तेलंगाना की स्वतंत्र राजनीतिक 
पहचान की रक्षा और उसे और 
मजबूत करने के उद्देश्य से नई 
राजनीतिक पार्टी के गठन की दिशा 
मेें तेजी से आगे बढ़ रही हैैं। भले 
ही अभी तक इसकी औपचारिक 
घोषणा नही ं हुई हो, लेकिन 
प्रशांत किशोर के साथ लगातार 
हो रही बैठकेें  और संगठनात्मक 
गतिविधियो ं की रफ्तार यह संकेत 
देती है कि नई पार्टी की योजना 
धीरे-धीरे ठोस आकार ले रही है।

नितिन नबीन बने भाजपा अध्यक्ष 
पद के एकमात्र उम्मीदवार

नई दिल्ली। 
भारतीय जनता 
पार्टी (भाजपा) 
ने राष्ट्री य 
अध्यक्ष पद के 
लिए नितिन 

नबीन को एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। 
नामांकन और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके 
निर््वविरोध निर््ववाचन का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार 
देर रात जारी आधिकारिक बयान मेें राष्ट्री य प्रतिवेदक 
के. लक्ष्मण ने बताया कि नामांकन वापस लेने की समय 
सीमा समाप्त होने तक नबीन के अलावा किसी अन्य 
उम्मीदवार ने दावा नही ं किया। प्रतिवेदक के अनुसार 
दोपहर 2 से 4 बजे के बीच नितिन नबीन के समर््थन मेें 
नामांकन पत््रोों के 37 सेट जमा हुए, जिन्हहें जांच के बाद 
वैध पाया गया। किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नही ं
लिया। भाजपा के 36 मेें से 30 राज्य अध्यक््षोों के निर््ववाचित 
होने से चुनाव प्रक्रिया को गति मिली। 45 वर्षीय नबीन 
को प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 
निवर््तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का समर््थन प्राप्त है। बिहार 
से पांच बार विधायक रह चुके नबीन को युवा नेतृत्व और 
संगठनात्मक निरंतरता का प्रतीक माना जा रहा है।
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महाराष्ट्र निकाय चुनाव: क्षेत्रीय अस्मिता से 
व्यापक हिदतु्व की ओर राजनीति का संकेत

महाराष्टट्र  के नगर निकाय चुनाव 
परिणाम केवल स््थथानीय सत्ता 
संतुलन की तस्वीर नही ं दिखाते, 
बल्कि वे राज्य की बदलती 
सामाजिक-राजनीतिक चेतना का 
गहरा संकेत भी देते हैैं। देश की 
सबसे बड़़ी जीडीपी वाले इस राज्य 
के 29 नगर निगमो ंमेें हुए चुनावो ं
ने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्टट्र  
की राजनीति अब पारंपरिक क्षेत्रीय 
पहचान और नई वैचारिक धारा के 
बीच एक निर््णणायक मोड़ पर खड़़ी 
है। बृहन््मुुंबई महानगरपालिका मेें 
पहली बार भाजपा (प्लस) की जीत 
को केवल एक चुनावी सफलता 
मानना सतही विश्लेषण होगा। 
इससे कही ं अधिक महत्वपूर््ण 
तथ्य यह है कि बालासाहेब ठाकरे 
की विरासत का दावा करने वाले 
ठाकरे बंधुओ ं का गठजोड़ इस 
चुनाव मेें सत्ता से बाहर हो गया। 
लगभग ढाई दशक तक देश के 
सबसे अमीर नगर निकाय पर 
नियंत्रण बनाए रखना शिवसेना 
की राजनीतिक ताकत और 
मराठी अस्मिता का प्रतीक माना 
जाता था। उसका हाथ से जाना 
यह संदेश देता है कि आक्रामक 
हिदुत्व की राजनीति का जो गढ़ 
कभी शिवसेना हुआ करता था, 
वह अब भाजपा की वैचारिक 
और सांगठनिक क्षमता के सामने 
टिक नही ं सका। यह परिणाम 
इस ओर भी इशारा करता है कि 
मराठी मानुष की क्षेत्रीय भावना 
अब खुद को व्यापक हिदू पहचान 
के साथ समन्वित करने की ओर 
बढ़ रही है। मंुबई जैसे महानगर मेें 
रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, शहरी 
विकास और राष्ट्री य राजनीति के 
विमर््श ने स््थथानीय अस्मिता की 
राजनीति को नए सांचे मेें ढाल 
दिया है। हालांकि यह भी सच है 
कि भाजपा का प्रदर््शन पूर््ण क्लीन 

स्वीप नही ं रहा और उद्धव-राज 
ठाकरे की जोड़़ी ने संयुक्त रूप 
से प्रभाव दर््ज कराया, लेकिन यह 
प्रभाव सत्ता मेें बदल नही ं सका। 
इससे ठाकरे बंधुओ ं के सामने 
यह चुनौती खड़़ी हो गई है कि वे 
अपनी राजनीति की दिशा और 
भाषा को नए सिरे से तय करेें । पुणे 
नगर निगम मेें भाजपा की दोबारा 
जीत एक और महत्वपूर््ण संकेत 
देती है। यह परिणाम बताता है 
कि शरद पवार जैसे अनुभवी 
नेता का राजनीतिक तिलिस्म भी 
शहरी महाराष्टट्र  मेें कमजोर पड़ 
रहा है। पुणे शिक्षित मध्यवर््ग, 
आईटी पेशेवरो ं और उद्यमियो ं
का शहर है, जहां विकास, 
प्रशासनिक दक्षता और स््थथिरता 
को प्राथमिकता दी जाती है। यहां 
भाजपा की पकड़ यह दर््शशाती है 
कि पार्टी ने शहरी मतदाता के 
मनोविज्ञान को समझने और उसे 
अपने पक्ष मेें साधने मेें सफलता 
पाई है। शेष 27 नगर निगमो ं मेें 
भाजपा का बेहतर प्रदर््शन यह 
संकेत देता है कि पार्टी महाराष्टट्र  
मेें केवल गठबधन आधारित 
नही,ं बल्कि स््थथायी जनाधार 
बनाने की ओर अग्रसर है। यह 
बदलाव इसलिए भी महत्वपूर््ण है 
क््योोंक�ि महाराष्टट्र  ऐतिहासिक रूप 
से भाषा और क्षेत्रीय पहचान की 
राजनीति का मजबूत केें द्र रहा है। 
तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, 
तेलंगाना और कर््ननाटक जैसे राज््योों 
मेें भी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता ने 
राष्ट्री य दलो ंके विस्तार को सीमित 
रखा है। इसी कारण भाजपा को 
दक्षिण भारत मेें अपेक्षित सफलता 
नही ं मिल पाई। लेकिन महाराष्टट्र  
के ये चुनाव परिणाम बताते हैैं कि 
व्यापक हिदुत्व की राजनीति मेें 
सर््वभाव-समाहन की क्षमता है।

चुनावी दौर मेें जांच एजेेंसियां और विपक्ष का सवाल हमारी लोकतांत्रिक 
संस्थाओं की निष्पक्षता पर गहराता संकट और भरोसे का

-चुनावोों से पहले विपक्ष पर कार््रवाई लोकतंत्र समान अवसर और संस्थागत तटस्थता को कठघरे लाती
भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद कुछ 
मूल स्तंभो ं पर टिकी है—स्वतंत्र 
और निष्पक्ष चुनाव, कानून के 
समक्ष समानता, और ऐसी संस््थथाएं 
जो बिना भय, दबाव और पक्षपात 
के अपने दायित्व निभाएं। लेकिन 
बीत कुछ वर्षषों मेें एक सवाल बार-
बार उठता रहा है कि क्या हमारी 
केें द्रीय जांच एजेेंस�ियां—खासकर 
प्रवर््तन निदशालय (ईडी), केें द्रीय 
जांच ब्यूरो (सीबीआई) और 
आयकर विभाग—वास्तव मेें उसी 
निष्पक्षता के साथ काम कर रही हैैं, 
जिसकी अपेक्षा संविधान करता है? 
यह सवाल तब और तीखा हो जाता 
है जब हर बड़़े चुनाव से ठीक पहले 
विपक्षी दलो ं और उनके नेताओ ं
पर छापे, समन, गिरफ्तारियां और 
जांचेें तेज हो जाती हैैं। प्रथम दृष्टया, 
सरकार और जांच एजेेंस�ियो ं की 
यह दलील सैद््धाांतिक रूप से सही 
लगती है कि भ्रष्टाचार या आर््थथिक 
अपराधो ंकी जांच चुनावी कैले ेंडर 
देखकर नही ंकी जा सकती। अगर 
कही ंगड़बड़़ी है तो जांच होनी ही 
चाहिए—चाहे चुनाव हो ंया न हो।ं 
कानून किसी की सहूलियत के 
मुताबिक नही ंचलता। लेकिन क्या 
यही पूरा सच है? अगर ऐसा ही 
है, तो फिर यह सवाल क््योों बार-
बार उठता है कि चुनावो ंसे पहले 
विपक्षी दल ही क््योों निशाने पर 
रहते हैैं, जबकि सत्ताधारी दल या 
उसके नेताओ ं पर ऐसी कार््रवाई 
शायद ही कभी दिखाई देती है? 
यहां बात केवल आरोपो ंकी नही,ं 
बल्कि धारणा (परसेप््शन) की है। 
लोकतंत्र मेें धारणा बहुत मायने 
रखती है। जब आम वोटर को 
यह लगने लगे कि खेल का मैदान 
बराबर नही ं है, कि एक पक्ष को 
संस््थथागत ताकत का फायदा मिल 
रहा है और दूसरे पक्ष को उसी तंत्र 
से दबाया जा रहा है, तो यह भावना 
लोकतांत्रिक प्रतिस्पर््धधा की आत्मा 
को कमजोर करती है।
संविधान, संस््थथाएं और 

निष्पक्षता
भारतीय संविधान जांच एजेेंस�ियो ं
को स्वतंत्र रूप से काम करने 
का दायित्व देता है। उनसे अपेक्षा 
की जाती है कि वे बिना किसी 
राजनीतिक दबाव के, केवल 
सबूतो ंऔर कानून के आधार पर 
कार््रवाई करेें । कानून के समक्ष 
समानता का सिद््धाांत यही कहता है 
कि सत्ता मेें बैठ व्यक्ति और विपक्ष 
मेें खड़़े नेता—दोनो ंके लिए नियम 
एक जैसे हो।ं लेकिन व्यवहार मेें 
तस्वीर कुछ और ही दिखती है। 
बीत एक दशक के राजनीतिक 
नैरेटिव पर नजर डालेें तो यह 
धारणा मजबूत हुई है कि ईडी और 
सीबीआई न्याय के औजार कम 
और राजनीति के हथियार ज्यादा 
बनती जा रही हैैं। यह धारणा 
अचानक नही ं बनी। इसके पीछे 
घटनाओ ं की एक लंबी श््रृृंखला 
है, जो लगभग हर बड़़े चुनाव से 
पहले दोहराई जाती है। पश्चिम 
बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक 
पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 
से जुड़़ी राजनीतिक कंसल्टटेंसी 
फर््म आई-पैक पर छापेमारी हुई। 
मामला अदालत मेें विचाराधीन है, 
इसलिए आरोपो ं के गुण-दोष पर 
टिप्पणी करना यहां मकसद नही ं

है। लेकिन चुनावी माहौल मेें ऐसी 
कार््रवाई का राजनीतिक संदेश 
क्या जाता है, इसे नजरअंदाज भी 
नही ं किया जा सकता। इसी तरह 
आम आदमी पार्टी (आप) को राज्य 
और केें द्र—दोनो ं स्तरो ं के चुनावो ं
के दौरान ईडी और सीबीआई 
की कार््रवाइयो ंका सामना करना 
पड़़ा। दिल्ली सरकार के मंत्रियो ंसे 
लेकर शीर््ष नेतृत्व तक पर जांच की 
तलवार लटकी रही। तमिलनाडु 
मेें 2021 के विधानसभा चुनावो ं
से पहले डीएमके प्रमुख एमके 
स्टालिन के परिवार के सदस््योों 
पर आयकर छापे पड़़े और कई 
नेताओ ं पर ईडी की जांच शुरू 
हुई। इन उदाहरणो ं को अलग-
अलग घटनाओ ं के रूप मेें देखा 
जा सकता है, लेकिन जब इन्हहें एक 
साथ रखकर देखा जाता है तो एक 
पैटर््न उभरता है। यह पैटर््न चुनावी 
परिदृश्य से अलग नही ंदिखता।
आंकड़़े क्या कहते हैैं?
भावनाओ ंऔर आरोपो ं से हटकर 
अगर हम आंकड़़ोों पर नजर 
डालेें, तो तस्वीर और भी सवाल 
खड़़े करती है। 2014 के बाद से 
दर््ज मामलो ं का विश्लेषण बताता 
है कि सीबीआई और ईडी द्वारा 
दर््ज किए गए मामलो ं मेें लगभग 

95 प्रतिशत विपक्षी नेताओ ं के 
खिलाफ हैैं। ईडी की कार््रवाइयो ं
मेें तो अभूतपूर््व बढ़़ोतरी देखी गई 
है। 2014 से पहले के लगभग एक 
दशक मेें ईडी की छापेमारियो ं
की संख्या सौ के आसपास थी। 
लेकिन 2014 के बाद के दशक मेें 
यह संख्या हजारो ंतक पहुुंच गई। 
यह बढ़़ोतरी अपने आप मेें सवाल 
नही ंहै—क््योोंक�ि मनी लॉन््ड््रििंग  और 
आर््थथिक अपराध बढ़़े  भी हो सकते 
हैैं। सवाल यह है कि इस बढ़़ी हुई 
सक्रियता का निशाना लगभग 
हमेशा विपक्ष ही क््योों बनता है? 
और यह सवाल तब और गंभीर हो 
जाता है जब हम यह देखते हैैं कि 
मौजूदा केें द्रीय मंत्रिपरिषद के 72 
मेें से 29 मंत्रियो—ंयानी लगभग 
40 प्रतिशत—पर आपराधिक 
मामले दर््ज हैैं। ये आंकड़़े किसी 
विपक्षी दल ने नही,ं बल्कि खुद 
इन मंत्रियो ंने निर््ववाचन आयोग को 
दिए गए अपने शपथ पत््रोों मेें घोषित 
किए हैैं। इन मामलो ंमेें हत्या, हत्या 
का प्रयास, अपहरण, चोरी और 
धोखाधड़़ी जैसे गंभीर आरोप भी 
शामिल हैैं। स्वाभाविक सवाल 
उठता है—क्या इन मामलो ंकी भी 
उतनी ही सख्ती और तेजी से जांच 
हुई है? अगर नही,ं तो क््योों?

धारणा बनाम मंशा
यह जरूरी नही ं कि एक ही 
पक्ष पर बार-बार कार््रवाई होना 
किसी सुनियोजित मंशा का 
पुख्ता सबूत हो। लेकिन लोकतंत्र 
मेें धारणा भी उतनी ही अहम 
होती है जितनी मंशा। जब एक 
के बाद एक विपक्षी नेताओ ंपर 
कार््रवाई होती है और सत्ताधारी 
पक्ष लगभग अछूता नजर आता 
है, तो गैर-बराबरी की भावना 
गहराती है। भारत जैसे देश मेें, 
जहां पहले से ही संस््थथानो ं पर 
भरोसा कमजोर होता जा रहा 
है, ऐसी धारणा लोकतांत्रिक 
प्रतिस्पर््धधा की निष्पक्षता पर 
गंभीर सवाल खड़़े कर देती है। 
लोग यह मानने लगत हैैं कि जांच 

एजेेंस�ियां किसी राजनीतिक शून्य 
मेें काम नही ं करती,ं बल्कि सत्ता 
के समीकरणो ंसे प्रभावित होती हैैं। 
खासतौर पर चुनावो ंके समय जब 
ये एजेेंस�ियां प्रमुख विपक्षी नेताओ ं
के खिलाफ कार््रवाई करती 
हैैं—चाहे वह जानबूझकर हो या 
संयोगवश—तो उसके राजनीतिक 
नतीजे सामने आते ही हैैं। विपक्ष 
की छवि प्रभावित होती है, उसका 
प्रचार अभियान बाधित होता है 
और चुनावी बहस का एजेेंडा बदल 
जाता है।
लोकतांत्रिक चेतना पर असर
लोकतंत्र सिर््फ  वोट डालने की 
प्रक्रिया नही ं है। यह एक भरोसे 
का सिस्टम है—भरोसा कि सभी 
राजनीतिक दलो ं को बराबर 
अवसर मिलेगा, भरोसा कि संस््थथाएं 
निष्पक्ष रहेेंगी, और भरोसा कि 
नतीजे एक समान मैदान मेें हुई 
प्रतिस्पर््धधा का परिणाम होगें। जब 
लाखो ं वोटरो ं को यह लगने लगे 
कि चुनावी मैदान बराबरी का 
नही ं है, तो नतीजो ं की वैधता पर 
सवाल उठने लगत हैैं। लोग यह 
सोचने लगत हैैं कि क्या सच मेें 
जनता का फैसला निर््णणायक था, 
या फिर संस््थथागत दबावो ंने चुनावी 

माहौल को प्रभावित किया। यह 
भावना लोकतांत्रिक चेतना के लिए 
खतरनाक है। इसीलिए केें द्रीय 
एजेेंस�ियो ंके पक्षपात की धारणा को 
महज विपक्ष की शिकायत कहकर 
खारिज नही ंकिया जा सकता। यह 
लोकतंत्र मेें समान भागीदारी की 
भावना से जुड़़ा मुद्दा है।
आरोपो ं के गुण-दोष से परे 
सवाल
यहां यह साफ कर देना जरूरी 
है कि यह बहस किसी भी नेता 
या दल पर लगे आरोपो ं के गुण-
दोष पर नही ं है। अगर भ्रष्टाचार 
हुआ है, तो जांच होनी ही चाहिए। 
कानून से कोई ऊपर नही ं होना 
चाहिए—चाहे वह विपक्ष मेें हो या 
सत्ता मेें। लेकिन सवाल यह है कि 
क्या यह जांच सभी के लिए समान 
रूप से हो रही है? अगर एक पक्ष 
को चुनाव प्रचार के दौरान भी 
जांच और कार््रवाई का सामना 
करना पड़ता है, जबकि दूसरा पक्ष 
संस््थथागत तटस््थता का पूरा लाभ 
उठाता है, तो समान अवसर की 
भावना कमजोर पड़ती है। केें द्रीय 
एजेेंस�ियो ंके दुरुपयोग का आरोप 
केवल व्यक्तिगत या राजनीतिक 
मसला नही ं है। यह भरोसे का 
सवाल है—भरोसा निष्पक्षता का, 
कानून के समक्ष समानता का 
और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर््धधा मेें 
ईमानदारी का। जब यह भरोसा 
टूटता है, तो उसका दबाव पूरी 
लोकतांत्रिक व्यवस््थथा पर महसूस 
होता है। ऐसे मेें किसी भी लोकतंत्र 
को खुद से एक ईमानदार सवाल 
पूछना चाहिए—क्या हमारी 
संस््थथाएं ताकतवर के साथ भी 
निष्पक्ष रह सकती हैैं? अगर जवाब 
पूरी तरह ‘हां’ नही ं है, तो सुधारो ं
की जरूरत साफ नजर आती है। 
सबसे पहले, जांच एजेेंस�ियो ं को 
स्पष्ट कानूनी सुरक्षा की जरूरत है, 
ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त 
होकर काम कर सकेें ।

अपने ही फैसलोों से पलटती सुप्रीम कोर््ट, न्यायिक स्थिरता 
पर सवाल और लोकतंत्र मेें भरोसे की परीक्षा का दौर

-2025 मेें फैसलोों की वापसी से न्यायिक अनुशासन, वैधता और संवैधानिक संतुलन पर गहरी चिता
भारत की न्यायपालिका, विशषकर 
सुप्रीम कोर््ट, को संविधान का 
संरक्षक और लोकतंत्र का अंतिम 
प्रहरी माना जाता है। देश की 
जनता की उम्मीदेें , अधिकारो ंकी 
रक्षा और शासन की संवैधानिकता 
तय करने की अंतिम ज़़िम्मेदारी 
इसी संस््थथा पर टिकी है। ऐसे मेें 
जब सर्वोच्च अदालत अपने ही 
फ़़ै सलो ं को बार-बार बदलती या 
पलटती दिखे, तो यह केवल एक 
कानूनी प्रक्रिया भर नही ंरह जाती, 
बल्कि एक गंभीर सार््वजनिक चिता 
का विषय बन जाती है। वर््ष 2025 
मेें सुप्रीम कोर््ट द्वारा अपने आठ 
फ़़ै सलो ंको पलटना इसी चिता को 
जन्म देता है और न्यायिक स््थथिरता, 
विश्वसनीयता व अनुशासन पर कई 
सवाल खड़़े करता है।
फ़़ै सलो ं से पलटना: पहले और 
अब का अंतर
यह सच है कि सुप्रीम कोर््ट ने 
अतीत मेें भी अपने कई फ़़ै सलो ंकी 
समीक्षा की है। संविधान मेें इसके 
लिए रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव 
पिटिशन जैसी व्यवस््थथाएं मौजूद 
हैैं। कई बार बड़़ी पीठो ंने पहले के 
फ़़ै सलो ं को बदला है, लेकिन यह 
बदलाव आमतौर पर एक लंबी 
कानूनी प्रक्रिया, गहन बहस और 
स्पष्ट कारणो ं के बाद हुआ करता 
था। लेकिन 2025 मेें जो देखने 
को मिला, वह इससे अलग और 
कही ं अधिक चिताजनक है। इस 
बार कई फ़़ै सले कोर््ट के भीतर ही 
पलटे गए, वह भी बिना किसी लंबी 
अपील प्रक्रिया के। सुप्रीम कोर््ट ने 
स्वतः  संज्ञान लेते हुए मामलो ं को 
दूसरी पीठो ंके पास भेजा और उन 
पीठो ं ने पहले की बेेंच के निर््णयो ं
को बदल दिया। विधि विशषज््ञोों का 
कहना है कि इस तरह का चलन 
सर्वोच्च अदालत के इतिहास मेें 
लगभग पहली बार सामने आया 
है।
न्यायिक वैधता और अनुच्छे द 
141 पर सवाल
भारतीय संविधान का अनुच्छेद  
141 कहता है कि सुप्रीम कोर््ट 
द्वारा घोषित क़़ानून देश की सभी 
अदालतो ं पर बाध्यकारी होगा। 
इसका मूल उद्देश्य यह है कि 
किसी भी कानूनी विवाद का अंतिम 
समाधान सुप्रीम कोर््ट के फ़़ै सले 

से हो जाए 
और न्यायिक 
प्रक्रिया मेें 
स््थथिरता बनी 
रहे। लेकिन 
जब सुप्रीम 
कोर््ट अपने 
ही फ़़ै सलो ं
को बार-बार 
पलटने लगे, 
तो अनुच्छेद  
141 की आत्मा 
पर ही प्रश्नचिह्न 
लग जाता है। 
आम नागरिक, 
नि  च ल ी 
अदालतेें और 
यहां तक कि 
सरकारेें  भी यह सोचने पर मजबूर 
हो जाती हैैं कि क्या सुप्रीम कोर््ट 
का कोई फ़़ै सला सचमुच अंतिम है 
या नही।ं इससे न्यायिक अथॉरिटी 
और फ़़ै सलो ं की वैधता कमजोर 
होने का ख़तरा पैदा होता है।
किन-किन मामलो ंमेें बदले गए 
फ़़ै सले
2025 मेें बदले गए आठ फ़़ै सलो ं
के विषय भी कम महत्वपूर््ण नही ं
थे। इनमेें न्यायिक अनुशासन, 
पर््ययावरण संरक्षण, कॉर्पोरेट 
मामलो,ं प्रशासनिक निर््णयो ं और 
यहां तक कि आवारा कुत््तोों से 
जुड़़े प्रकरण भी शामिल थे। यह 
विविधता अपने आप मेें बताती है 
कि यह केवल किसी एक तरह के 
मामलो ंतक सीमित प्रवृत्ति नही ंहै, 
बल्कि सुप्रीम कोर््ट की कार््यप्रणाली 
से जुड़़ा एक व्यापक सवाल है। 
गौर करने वाली बात यह भी है कि 
इन आठ फ़़ै सलो ंमेें से तीन जस्टिस 
जे.बी. पारदीवाला की पीठ द्वारा 
दिए गए थे, जो भविष्य मेें भारत 
के प्रधान न्यायाधीश बनने वाले 
हैैं। इससे यह बहस और तेज़ हो 
गई है कि क्या आने वाले समय मेें 
न्यायिक रुख और अधिक अस््थथिर 
हो सकता है।
अरावली खनन मामला: सबसे 
बड़़ा उलटफेर
इन सभी मेें सबसे चौकंाने वाला 
मामला अरावली पहाड़़ियो ं मेें 
खनन से जुड़़ा फ़़ै सला रहा। 
अरावली को दिल्ली और हरियाणा 
के “ग्रीन लंग्स” यानी हरित फेफड़़े 

कहा जाता है। पर््ययावरणीय दृष्टि से 
यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। 20 
नवंबर को तत्कालीन सीजेआई 
बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 
पीठ ने खनन नियमन के लिए 
एक सरकारी समिति द्वारा सुझाई 
गई ऊंचाई-आधारित परिभाषा 
को मंज़़ूरी दे दी। इस फ़़ै सले का 
मतलब यह था कि अरावली के 
कुछ हिस््सोों मेें खनन को वैधानिक 
रास्ता मिल सकता है। जैसे ही यह 
निर््णय सामने आया, पर््ययावरणविदो,ं 
सामाजिक कार््यकर््तताओ ं और 
स््थथानीय लोगो ं मेें भारी असंतोष 
फैल गया। व्यापक सार््वजनिक 
विरोध के बाद, नए सीजेआई 
सूर््यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ 
ने इस फ़़ै सले पर रोक लगा दी। 
इतना ही नही,ं कोर््ट ने इस मुद्दे  
के पुनर््ममूल््याांकन के लिए विषय 
विशषज््ञोों की एक नई समिति भी 
गठित कर दी। नए आदेश मेें कहा 
गया कि “जनभावना” को देखते 
हुए पूर््व फ़़ै सले की समीक्षा की 
जा रही है। यह कदम एक ओर 
तो लोकतांत्रिक संवेदनशीलता 
दिखाता है, लेकिन दूसरी ओर कई 
गंभीर सवाल भी खड़़े करता है।
सवाल जो जवाब मांगते हैैं
सबसे बड़़ा सवाल यही है कि क्या 
पहले वाली पीठ ने यह फ़़ै सला 
देते समय पर््ययाप्त मंथन नही ंकिया 
था? क्या दिल्ली और हरियाणा के 
लिए जीवनरेखा मानी जाने वाली 
अरावली पहाड़़ियो ंके पर््ययावरणीय 
महत्व को पूरी गंभीरता से समझा 
गया था?

या फिर यह मान लिया जाए कि 
पहले का फ़़ै सला तकनीकी रूप 
से तो सही था, लेकिन जनदबाव 
के चलते उसे पलटना पड़़ा? यदि 
ऐसा है, तो यह न्यायिक स्वतंत्रता 
के लिए एक खतरनाक संकेत 
है। न्यायपालिका से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह लोकप्रियता 
या अस््थथायी जनभावना से ऊपर 
उठकर संविधान और क़़ानून 
के आधार पर निर््णय करे। कुछ 
आलोचको ं ने यहां तक कहा कि 
यह स्टे कही ंन कही ं“लोकप्रियता 
बटोरने” का प्रयास तो नही ं था। 
हालांकि इस आरोप को सीधे 
स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन 
न्यायपालिका की पारदर््शशिता और 
निर््णय प्रक्रिया को लेकर उठ रहे 
सवालो ं को नज़रअंदाज़ भी नही ं
किया जा सकता।
टाइमिग और संदेह
अरावली मामले मेें फ़़ै सलो ं की 
टाइमिग ने इस बहस को और 
गहरा कर दिया। 20 नवंबर को 
खनन को हरी झंडी देने वाला 
फ़़ै सला आया, और यह तारीख 
तत्कालीन सीजेआई गवई के 
सेवानिवृत्त होने से महज़ तीन 
दिन पहले की थी। इसके ठीक 
पांच सप्ताह बाद, 29 दिसंबर को 
इस फ़़ै सले को पलट दिया गया। 
शीतकालीन अवकाश के बीच, 
सीजेआई सूर््यकांत ने इसके लिए 
एक विशष पीठ का गठन किया। 
यह असामान्य कदम था, जिसने 
न्यायिक प्रक्रिया की सामान्य लय 
से हटकर कई शंकाएं पैदा की।ं

गनबोट कैपिटलिज्म की वापसी से वैश्विक अर््थव्यवस्था पर खतरा, 
रोजगार सिमटेेंगे, महंगाई बढ़़ेगी और दनुिया ज्यादा अस्थिर बनेगी

-ट्रम्प की नीतियां कंपनियोों को हथियार बना रहीीं, वैश्वीकरण कमजोर और भविष्य अनिश्चित होता 
जा रहा है
आज की वैश्विक राजनीति और 
अर््थव्यवस््थथा एक ऐसे मोड़ पर 
खड़़ी है, जहां बाजार, सरकार और 
फौजी ताकत की सीमाएं फिर से 
धंुधली होने लगी हैैं। जिस व्यवस््थथा 
को हम बीत चार–पांच दशको ं से 
मुक्त बाजार और वैश्वीकरण के 
नाम से जानते आए, उसमेें अब 
“गनबोट कैपिटलि ज्म” की वापसी 
दिखाई दे रही है। यह वही मॉडल 
है, जिसमेें आर््थथिक फायदे हासिल 
करने के लिए फौजी दबाव, 
कूटनीतिक धमकी और सरकारी 
दखल का खुला इस्तेमाल होता है। 
अमेरिकी राष्टट्र पति डोनाल्ड ट््र म्प 
की नीतियां इस बदलाव का सबसे 
बड़़ा उदाहरण हैैं। ट््र म्प बहुराष्ट्री य 
कंपनियो ं (मल्टीनेशनल कंपनियां) 
को केवल व्यापारिक संस््थथान नही,ं 
बल्कि अपने राष्ट्री य हितो ंके लिए 
“उपयोगी हथियार” मानते हैैं। 
उनका मानना है कि सरकार की 
ताकत और कंपनियो ं की ताकत 
को एक साथ जोड़कर अमेरिका 
को फिर से सबसे आगे लाया जा 
सकता है। लेकिन सवाल यह है 
कि क्या इससे दुनिया मेें रोजगार 
बढ़़ेगा, महंगाई घटेगी और सुरक्षा 
मजबूत होगी? या फिर इसका 
नतीजा उलटा निकलेगा?
गनबोट कैपिटलिज्म क्या है?
सरल शब््दोों मेें कहेें तो गनबोट 
कैपिटलि ज्म वह व्यवस््थथा है, 
जिसमेें व्यापार और निवेश 
को आगे बढ़़ाने के लिए फौजी 
ताकत, प्रतिबंधो ं(सैैंक्शंस), टैरिफ, 
कूटनीतिक दबाव और सत्ता 
परिवर््तन जैसी रणनीतियो ं का 
इस्तेमाल किया जाता है। इसमेें 
बाजार की स्वाभाविक प्रतिस्पर््धधा 
के बजाय ताकत का नियम चलता 
है। यह कोई नई चीज नही ं है। 
इतिहास मेें इसकी जड़ें बहुत गहरी 
हैैं। 17वी ंऔर 18वी ंसदी मेें ब्रिटेन 
और नीदरलैैंड्स की ईस्ट इंडिया 
कंपनियां इसका सबसे बड़़ा 
उदाहरण थी।ं ये कंपनियां सिर््फ  
व्यापार नही ं करती थी,ं बल्कि 
उनके पास अपनी सेनाएं थी,ं किले 
थे और वे सीधे युद्ध भी लड़ती थी।ं 
बदले मेें ब्रिटिश और डच सरकारेें  
उन्हहें फौजी और कूटनीतिक 
समर््थन देती थी।ं

इतिहास से 
सबक: जब 
सरकार और 
कंपनियां साथ 
आईं
औद्योगिक क््राांति 
के दौर मेें भी 
सरकार और 
बड़़ी कंपनियो ंका 
गठजोड़ देखने को 
मिलता है। जर््मनी 
मेें क्रु प (Krupp) 
और जापान मेें 
मित्सुबिशी जैसी 
कंपनियो ं ने 
अपने-अपने देशो ं
के औद्योगीकरण 
मेें अहम भूमिका निभाई। सरकारेें  
विदशो ं मेें उनके लिए खदानेें, 
कच्चा माल और बाजार सुरक्षित 
करती रही।ं अमेरिका का इतिहास 
भी इससे अलग नही ं है। तेल 
कंपनियो ंके लिए विदशी संसाधनो ं
पर कब्जा करने मेें अमेरिकी 
सरकारो ं की भूमिका कई बार 
सामने आई है। मध्य पूर््व से लेकर 
लैटिन अमेरिका तक, अमेरिकी 
हितो ंकी रक्षा के नाम पर कई बार 
राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ। लेकिन 
1980 के दशक के बाद तस्वीर 
बदली। नव-उदारवादी नीतियो ं
(नियो-लिबरलिज्म) के दौर मेें 
सरकारेें  पीछे हटी ंऔर बाजार को 
ज्यादा आज़़ादी दी गई। बहुराष्ट्री य 
कंपनियो ं का तेजी से विस्तार 
हुआ, उत्पादन सस्ता हुआ, वैश्विक 
सप्लाई चेन बनी ंऔर करोड़़ोों लोगो ं
को रोजगार मिला।
अब क््योों लौट रहा है पुराना 
मॉडल?
आज एक बार फिर वही पुराना 
गनबोट कैपिटलि ज्म लौटता नजर 
आ रहा है। इसकी सबसे बड़़ी 
वजह है भू-राजनीतिक तनाव। 
अमेरिका-चीन प्रतिस्पर््धधा, रूस-
यूक्रे न युद्ध, मध्य पूर््व की अस््थथिरता 
और टेक्नोलॉजी की दौड़ ने दुनिया 
को दोबारा खेमो ं मेें बांटना शुरू 
कर दिया है। डोनाल्ड ट््र म्प की 
सोच इस बदलाव को और तेज 
करती है। ट््र म्प खुले तौर पर 
कहते हैैं कि अमेरिकी कंपनियो ं
को फायदा पहुुंचाना सरकार 

की प्राथमिक जिम्मेदारी है। चाहे 
इसके लिए टैरिफ बढ़़ाने पड़ें, 
सब्सिडी देनी पड़़े या विरोधी देशो ं
पर प्रतिबंध लगाने पड़ें। वेनेजुएला 
मेें निकोलस मादुरो को सत्ता से 
हटाने की कोशिश हो या रूस और 
यूक्रे न के बीच युद्धविराम कराने 
के प्रयास—इन सबके पीछे केवल 
शांति की भावना नही,ं बल्कि 
आर््थथिक हित भी छिपे हैैं। ट््र म्प 
के लिए विदश नीति और व्यापार 
नीति एक-दूसरे से अलग नही ंहैैं।
दावोस और कॉरपोरेट चिता
अगले सप्ताह जब स्विटजरलैैंड 
के दावोस मेें विश्व आर््थथिक मंच 
(World Economic Forum) के 
लिए दुनिया की बड़़ी कंपनियो ं
के सीईओ और बॉस इकट्ठा होगें, 
तो उनकी सबसे बड़़ी चिता यही 
होगी कि सरकारो ं का दखल 
उनके विदशी कारोबार को कैसे 
प्रभावित करेगा। अब कंपनियो ं
को केवल बाजार के जोखिम नही ं
देखने पड़ते, बल्कि यह भी सोचना 
पड़ता है कि कही ंकल को कोई 
नया टैरिफ, नया प्रतिबंध या कोई 
राजनीतिक फैसला उनके पूरे 
बिजनेस मॉडल को हिला न दे। यह 
अनिश्चितता निवेश और रोजगार 
दोनो ंके लिए खतरनाक है।
पंूजी का पलायन और बदलती 
रणनीति
टैरिफ, सब्सिडी और प्रतिबंधो ंकी 
वजह से चीन, रूस और कुछ अन्य 
देशो ंसे पंूजी निकलकर अमेरिका 
और उसके सहयोगी देशो ं मेें 
जा रही है। आंकड़़े इस बदलाव 

को साफ दिखाते हैैं। 2016 मेें 
अमेरिकी बहुराष्ट्री य कंपनियां 
अपनी कुल पंूजी का लगभग 44 
प्रतिशत अमेरिका मेें लगाती थी।ं 
आज यह आंकड़़ा बढ़कर करीब 
69 प्रतिशत हो चुका है। यानी 
कंपनियां अब विदशो ं की बजाय 
अपने ही देश मेें ज्यादा निवेश कर 
रही हैैं। विदशी बिक्री मेें गिरावट 
आई है, जबकि घरेलू बिक्री बढ़़ी 
है। यह बदलाव खास तौर पर 
सॉफ्टवेयर, दवाइयो ं (फार््ममा) और 
कार निर््ममाण जैसे रणनीतिक 
उद्योगो ंमेें ज्यादा दिखाई देता है। 
पहली नजर मेें यह राष्टट्र वाद की 
जीत लग सकती है, लेकिन इसके 
गंभीर दुष्परिणाम भी हैैं।
उत्पादकता मेें गिरावट और 
महंगाई का खतरा
जब कंपनियां भू-राजनीतिक 
मजबूरियो ं के तहत निवेश करती 
हैैं, तो उनकी उत्पादकता पर 
असर पड़ता है। वे वहां निवेश नही ं
करती,ं जहां लागत कम हो या जहां 
दक्षता ज्यादा हो, बल्कि वहां निवेश 
करती हैैं, जहां सरकारेें  कहती हैैं। 
इससे उत्पादन महंगा होता है। 
सप्लाई चेन टूटती हैैं। नतीजा सीधा 
आम लोगो ंपर पड़ता है—महंगाई 
बढ़ती है और रोजगार के अवसर 
सिमटत हैैं। गनबोट कैपिटलि ज्म 
की दुनिया स्वाभाविक रूप से 
ज्यादा महंगी और कम कुशल 
होती है। अगर हर देश अपनी 
कंपनियो ंको बचाने के लिए दीवारेें  
खड़़ी करेगा, तो वैश्विक व्यापार का 
प्रवाह धीमा पड़़ेगा।
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पश्चिम बंगाल और पंजाब मेें ‘लोकतंत्र की हत्या’ का आरोप:
-ममता और केजरीवाल सरकार कर रही है लोकतंत्र की हत्या- मदन राठोड
मोहम्मद यासीन 
पाली (रॉयल पत्रिका)। भारतीय 
जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  
मदन राठोड ने आज एक प्रेस 
वार््तता के माध्यम से पश्चिम बंगाल 
की तृणमूल कांग्रेस (TMC) 
सरकार और पंजाब की आम 
आदमी पार्टी (AAP) सरकार 
पर तीखा प्रहार किया। प्रदेश 
अध्यक्षजी ने आरोप लगाया कि 
जहाँ बंगाल मेें चुनावी ईमानदारी 
बरतने वाले अधिकारियो ं को 
आत्महत्या के लिए मजबूर 
किया जा रहा है, वही ंपंजाब मेें 
मीडिया की आवाज़ दबाने के 
लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल: “ईमानदार अधिकारी की आत्महत्या या 
लोकतंत्र की हत्या?”-
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जादवपुर विधानसभा क्षेत्र (150) के 
बूथ नंबर 110 पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अशोक 
दास की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए ममता सरकार को 
घेरा। धमकी के आरोप: आरोप है कि वार््ड नंबर 109 की 
टीएमसी नेता अनन्या बनर्जी और राजू बिस्वास ने अशोक 
दास पर अवैध मतदाताओ ं (रोहिग्या और घुसपैठियो)ं के 
नाम लिस्ट से न हटाने का दबाव बनाया। उन्हहें धमकी दी 
गई कि यदि नाम हटाए गए, तो उन्हहें और उनके परिवार 
को जान से मार दिया जाएगा। मानसिक प्रताड़ना: इसी डर 
और मानसिक दबाव के कारण अशोक दास ने आत्महत्या 
जैसा कदम उठाया। भाजपा ने इसे ‘लोकतंत्र की हत्या’ करार 

दिया है।
TMC की नई परिभाषा: भाजपा ने टीएमसी पर कटाक्ष 
करत हुए कहा कि आज बंगाल मेें TMC का अर््थ बदल 
चुका है-
T - तुष्टिकरण (Appeasement)
M - माफिया और गंुडा राज
C - क्राइम कल््चर
उत्तर दिनाजपुर मेें हिसा का मुद्दा, प्रेस वार््तता मेें चाकुलिया 
(उत्तर दिनाजपुर) की घटना का भी उल्लेख किया गया, जहाँ 
बीआईओ (BDO) कार््ययालय मेें चुनावी सूची के विशष गहन 
पुनरीक्षण (SIR) की सुनवाई के दौरान भीड़ ने कार््ययालय मेें 
आग लगा दी और मशीनो ंको तोड़ दिया। भाजपा का आरोप 
है कि टीएमसी ‘फेक आईडी रैकेट’ और घुसपैठियो ंके दम 
पर चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए वह चुनाव आयोग की 
पारदर्शी प्रक्रिया मेें बाधा डाल रही है।
पंजाब: मीडिया पर “इमरजेेंसी” जैसा हमला-

प्रेस वार््तता के दूसरे हिस्से मेें प्रदेश अध्यक्ष ने पंजाब की 
भगवंत मान सरकार पर मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने 
का गंभीर आरोप लगाया।
पंजाब केसरी पर कार््रवाई: भाजपा ने बताया कि बिना 
किसी नोटिस या आदेश के पंजाब केसरी समूह के बठिंडा 
और जालंधर (सूरानुसी) स््थथित प््रििंटिग प्रेस पर रेड डाली 
गई। इस दौरान पत्रकारो ंऔर कर््मचारियो ंके साथ मारपीट 
की गई और उन्हहें अवैध रूप से हिरासत मेें लिया गया। 
अखबारो ं को जलाना: आरोप लगाया गया कि 2 नवंबर  
2025 की रात पंजाब पुलिस ने उन प्रेस वैनो ं को ज़ब्त 
किया जिनमेें अरविद केजरीवाल के खिलाफ खबरेें  छपी 
थी ं और उन अखबारो ं की प्रतियो ं को जला दिया गया। 
यूट्यूबर््स और डिजिटल मीडिया पर शिकंजा: भाजपा के 
अनुसार, जो भी सरकार की नीतिगत आलोचना करता 
है, उस पर FIR की जा रही है। विपक्षी पार््टटियो ंकी प्रेस 

कॉन्फफ्ररें स के दौरान बिजली काटना या सिग्नल जैम करना अब 
पंजाब मेें आम बात हो गई है।
भाजपा की मुख्य मांगेें-
अशोक दास आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष 
जांच हो। दोषी टीएमसी नेताओ ं पर तत्काल कार््रवाई की 
जाए। पंजाब मेें मीडिया संस््थथानो ंपर हो रहे हमलो ंको तुरंत 
रोका जाए और प्रेस की स्वतंत्रता बहाल हो। सीमा सुरक्षा 
(Border Fencing) के लिए राज्य सरकार द्वारा ज़मीन न 
दिए जाने के रवैये की समीक्षा हो। “ममता बनर्जी का बंगाल 
अब ‘शोनार बांग्ला’ नही,ं बल्कि ‘खूनी खेल का मैदान’ बन 
चुका है। भाजपा इस अन्याय के खिलाफ चुप नही ंबैठगी।” 
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुनिल भंडारी पुर््व सभापति 
महेेंद्र बोहरा व जोधपुर संभाग मिडीया प्रभारी जगदीश 
धाणदीया व त्रिलोक चौधरी उपस््थथित रहे।

सर््व समाज ने लिया महामहोत्सव मेें सेवा का संकल्प
पाली (रॉयल पत्रिका)। मारवाड़ 
की पुण्य धरा पाली मेें कृष्णगिरी 
पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगद्गु रू 
वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज 
की पावन निश्रा मेें होने जा रहे नौ 
दिवसीय दिव्यातिदिव्य विराट यज्ञ, 
साधना, पूजा और कथा महामहोत्सव 
की तैयारी जोरशोर से आरंभ हो गई 
है। सनातन धर््म के विभिन्न सामाजिक 
संगठनो,ं उद्योग व्यापार संगठनो ंके 
प्रतिनिधियो ं ने महोत्सव मेें सेवा देने 
का संकल्प लिया है। पार्शश्व पद्मावती 
सेवा ट््र स्ट कृष्णगिरी तमिलनाडु के अध्यक्ष शंकेश जैन 
ने बताया कि जगद्गु रू देव वसंत विजयानंद गिरी जी 
महाराज के पावन सानिध्य मेें पाली के अणुव्रत नगर 
ग्राउंड पर 24 जनवरी 2026 शनिवार से 1 फरवरी 
2026 रविवार तक विशष साधना, पूजा, 9 कंुडीय 
महालक्ष्मी महायज्ञ एवं भैरव महापुराण कथा का 
विराट आयोजन होगा। इसमेें सेवा देने और कार््यक्रम 
को सफल बनाने के लिए सर््व समाजजनो ंका योगदान 
प्रेरक है। जगद्गु रू देव वसंत विजयानंद गिरी जी 
महाराज के पाली की धरा पर पुण्य चरण कमल पड़ने 
की सूचना के साथ ही स््थथानीय उत्साही धर््मप्रेमियो ं
की अगुवाई मेें शनिवार संध्या पाली क्षेत्र के विभिन्न 
समाज संगठनो,ं उद्योग, व्यापार जगत के संगठनो ं
के प्रमुख पदाधिकारी बड़ी संख्या म्ं मरूधर केसरी 
सभागार मेें उपस््थथित हुए। प्रतिनिधियो ंने गुरूदेव का 
मंगल आशीर््ववाद लिया साथ ही इस महामहोत्सव मेें 
प्रण प्राण से जुटने का संकल्प लिया। प्रतिनिधियो ंद्वारा 
अलग अलग टोलियां बनाकर नगरवासियो ं को इस 
आयोजन मेें आमंत्रित करने घर घर दस्तक देकर पीले 
चावल दिए जाएंगे। सर््व समाज प्रतिनिधियो ंके आग्रह 
पर पूज्यपाद वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज ने 

आशीर््वचन मेें कहा कि पाली और मारवाड़ के सर््वजन 
हिताय यह साधना, पूजा विधान, समृद्धि खुशहाली के 
लिए लक्ष्मी महायज्ञ और भैरव पुराण महाकथा का 
आयोजन किया जा रहा है। पाली की बंद फैक्ट्रि  यां 
फिर से शुरू हो और पाली का वैभव समृद्धि लौटे, 
इस ओर ले जाने का यह प्रयास है। 9 दिवस के इस 
आयोजन मेें साधना, पूजा तप विधानो ं से दिव्य कृपा 
श्रद्धालुओ ंपर बरसेगी। पूज्यपाद गुरूदेव ने बताया कि 
वे इसी मारवाड़ की धरा पर जन्मे हैैं इसलिए जन्मभूमि 
के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा जागृत हुई और 
इस महामहोत्सव ने पाली मेें आकार लिया। जगद्गु रू 
देव ने कहा कि यहां के लोग यह अनुभव करेें गे कि 
भारत की सनातन संस्कृत ि की सिद्ध परंपरा कितनी 
सामर्थथ्यवान है। क्षेत्र की सुख शांति, समृद्धि के लिए 
यह आयोजन है। मंत््रोों और साधना की शक्ति कैसी 
होती है यह जनसामान्य अनुभव करेें गे। गुरूदेव ने 
व्यापार, उद्योग जगत और विभिन्न समाज प्रतिनिधियो ं
से विस्तृत संवाद किया। प्रतिनिधियो ं ने आयोजन 
को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया। कार््यक्रम का 
संचालन उगमराज सांड ने किया। इस अवसर पर 
व्यापार, उद्योग जगत के अलावा धार््ममिक, सामाजिक 
संगठनो ंके प्रतिनिधि बड़ी संख्या मेें उपस््थथित रहे।

मोहब्बतपुरा मेें 21 जनवरी को निःशुल्क नेत्र 
चिकित्सा शिविर, मोतियाबिद ऑपरेशन की सुविधा

रेनवाल मांजी (रॉयल पत्रिका)। 
ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा मेें 
श्रीरामा कृष्णा हॉस्पिटल द्वारा 21 
जनवरी को एक निः शुल्क नेत्र 
चिकित्सा शिविर का आयोजन 
किया जाएगा। इस शिविर मेें 
मोतियाबिंद की जांच और नेत्र लेेंस 
प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध 
होगी। नवरत्न माहेश्वरी ने बताया 
कि यह शिविर  जिला अंधता 
निवारण समिति जयपुर के सहयोग 
से श्रीरामा कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर 
द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 
शिविर का आयोजन प्रातः  11 
बजे से दोपहर 2 बजे तक लक्ष्मी 
नारायण मंदिर मोहब्बतपुरा  
मेें होगा। नवरत्न माहेश्वरी ने 

जानकारी दी कि शिविर मेें सभी 
मरीजो ंकी जांच आधुनिक मशीनो ं
द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही, 
चयनित रोगियो ं के मोतियाबिंद 
का ऑपरेशन आधुनिक तकनीक 
से बिना टांके के किया जाएगा। 
शिविर मेें आने वाले मरीजो ं को 

अपने आधार कार््ड व साथ मेें 
वोटर आईडी/ ड््र राइविग लाइसेेंस/
पेन कार््ड की एक  फोटोकॉपी 
साथ लाना अनिवार््य होगा। चयनित 
रोगियो ंके लिए चश्मा, भोजन और 
रहने की निः शुल्क व्यवस््थथा भी की 
जाएगी।

गणतंत्र दिवस और आगामी त्यौहारोों को लेकर सदर थाने 
मेें CLG सदस्ययों के साथ थाना अधिकारी ने ली बैठक

-कहा आपसी भाईचारे से मनाएं गणतंत्र पर््व
हनीस शेख कुतकपुर 
हिडौन (रॉयल पत्रिका)। हिडौन 
सदर थाना परिसर मेें गणतंत्र 
दिवस और आगामी त्यौहारो ंमेलो ं
को मद्देनजर नजर रखते हुए थाना 
अधिकारी पुरुषोत्तम लाल की 
अध्यक्षता मेें CLG सदस््योों की 
बैठक आयोजित की गई। रविवार 
दोपहर 12:00 बजे आयोजित 
बैठक मेें थाना अधिकारी 
पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि 26 
जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम 
से मनाया जाएगा आपसी सौहार््द  
और  भाईचारे के साथ गणतंत्र 
दिवस का पर््व मनाए।बैठक 
सीएल सदस्य भगवान तिवाडी ने 
आवारा सांड और आवारा बंदरो ं
को पकडवाने का सुझाव दिया। 
पूर््व उपसभापति नफीस अहमद 
और कलमुद्दीन खान राजेश 
तिवाडी ने सोशल मीडिया पर 
निगरानी रखने और वाहनो ंमेें तेज 
आवाज से लाउड स्पीकर बजाने 
वाले और मोटरसाइकिल से तेज 
आवाज मेें पटाखे फोड़ने वालो ं
के खिलाफ कार््रवाई करने की 

मांग रखी।थानाधकारी ने कहा कि 
कानून व्यवस््थथा कायम रहे इसके 
लिए सीएलजी सदस्य असामाजिक 
तत््वोों पर नजर बनाए रखे। उन््होोंन�े 
कहा कि किसी भी संदिग्ध 
गतिविधियो ंकी सूचना पुलिस थाना 
मे दे, पुलिस आपकी हर संभव 
सहायता करेगी।उन््होोंन�े साइबर 
क्राइम के बारे मेें जानकारी देकर 
बताया कि ऑनलाइन माध्यम से 
ट््र राांजैक्शन करते समय सावधानी 
बरते, किसी भी अनजान लिक 
को ओपन ना करेें  आप ठगी 
का शिकार हो सकते हैैं। इससे 

पहले थाना अधिकारी का साफा 
माला पहना कर सीएलजी मेेंबरो ं
ने स्वागत किया। बैठक मेें पूर््व 
उपसभापति नफीस अहमद  
कलमुद्दीन खांन, जिला CLG सदस्य 
लज्जा रानी अग्रवाल नाजरीन शाह, 
नरेश सिह गुर््जर, भगवान तिवारी, 
राजेश तिवारी, छुट्टनलाल मीना 
कटकड, शिवसिह मीना, प्रेमसिह 
गुर््जर अलीपुरा, मोहन सिनेमा, 
रामगोपाल गुप्ता, शकील अहमद, 
मुनेश सहित कई सीएलजी सदस्य 
मौजूद रहे।

पोस्टर विमोचन के साथ चार दिवसीय प्राण-
प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियोों का शुभारंभ

लक्ष्मणगढ़ (रॉयल पत्रिका)। 
जानकी वल्लभजी के मंदिर 
मेें प्रस्तावित मूर््तति प्राण-प्रतिष्ठा 
महोत्सव को लेकर रविवार को 
पोस्टर विमोचन किया गया। महंत 
मधुसूदनाचार््य महाराज एवं पंडित 
विष्णुकांत शास्त्री के सानिध्य 
मेें आयोजित होने वाले इस चार 
दिवसीय धार््ममिक आयोजन की 
रूपरेखा तय की गई। आयोजन 
की शुरुआत बिदावत जी के मंदिर 
से निकलने वाली कलश यात्रा से 
होगी। इसके पश्चात यज्ञ-हवन, 
संुदरकांड पाठ, जागरण, मूर््ततियो ं
का नगर भ्रमण, प्राण-प्रतिष्ठा, 
महाआरती, संतो ं के आशीर््वचन, 
भंडारा महाप्रसाद एवं पूर््णणाहुति 
के साथ महोत्सव सम्पन्न होगा। 
आयोजन को सफल बनाने के 
लिए जय शंकर पुजारी व विष्णु 
बोचीवाल को संयोजक नियुक्त 
किया गया है। जानकारी देते हुए 
महंत मधुसूदनाचार््य महाराज 
एवं पंडित विष्णुकांत शास्त्री ने 
बताया कि यह भव्य धार््ममिक 

कार््यक्रम 4 फरवरी से 7 फरवरी 
तक जानकी वल्लभ जी के मंदिर 
परिसर, भैरव भवानी चौक के 
पास आयोजित होगा। इसी क्रम 
मेें आज आयोजित समीक्षा बैठक 
मेें तैयारियो ं की प्रगति पर चर््चचा 
की गई तथा कार््यकर््तताओ ं को 
विभिन्न जिम्मेदारियां सौपंी गईं। 
उल्लेखनीय है कि वर््ष 1995 
मेें मंदिर परिसर से चोरी हुई 
मूर््ततियो ं को प्रशासन द्वारा बरामद 
किया गया था। लंबी कानूनी 
प्रक्रिया के बाद मंदिर महंत के 
प्रयासो ं से खंडित मूर््ततियां पुनः 
मंदिर को सुपुर््द  की गईं, जिनका 

नवीनीकरण कर अब पुनः  प्राण-
प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया 
जा रहा है। यह आयोजन आस््थथा, 
न्याय और धार््ममिक परंपराओ ं की 
विजय का प्रतीक माना जा रहा है। 
इस अवसर पर पार््षद मधुदायमा, 
प्रदीप चौटिया, राजेेंद्र माटोलिया, 
रवि चोटिया, रतन सिह बगड़़ी, 
विष्णू खांडल, सुरेश बोचीवाल, 
ओमप्रकाश सोती, रमाकांत 
गोवला, रमेश छीछासवाला, गोविद 
शर््ममा, रामकिशोर मंगलहारा, 
कमल जोशी, उमेश चोटिया, 
रविकांत संुदरिया सहित कार््यकर््तता 
मौजूद थे।

पाली मेें मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप
-विधायक भीमराज भाटी व कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपालसिह के नेतृत्व मेें 
कोतवाली थाने मेें दी गई शिकायत
पाली (रॉयल पत्रिका)। पाली शहर 
मेें मतदाता सूची से सुनियोजित 
तरीके से नाम हटाने और 
आपत्तियो ंके दुरुपयोग का गंभीर 
आरोप सामने आया है। पाली 
विधायक भीमराज भाटी और 
कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपालसिह 
के नेतृत्व मेें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 
ने पुलिस थाना कोतवाली मेें लिखित 
शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और 
दोषियो ं पर कड़़ी कार््रवाई की 
मांग की है। शिकायत मेें आरोप 
लगाया गया है कि विशष गहन 
पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की आड़ 
मेें एक पार्टी विशष से जुड़़े लोग 
संगठित रूप से आपत्तियां दर््ज 
कर अनुसूचित जाति, दलित और 
पिछड़़े वर््ग के मतदाताओ ंके नाम 
मतदाता सूची से हटाने का प्रयास 
कर रहे हैैं। शिकायतकर््तताओ ं का 
कहना है कि यह प्रक्रिया भारत 
निर््ववाचन आयोग के निर्देशो ं का 
उल्लंघन है और लोकतांत्रिक 
अधिकारो ं पर सीधा प्रहार है। 
कांग्रेस नेताओ ं ने बताया कि 

निर््ववाचन आयोग के निर्देशानुसार 
एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन 
प्रस्तुत कर सकता है, जबकि 
कथित रूप से बड़़ी संख्या मेें 
एक ही दिन मेें सैकड़़ोों आपत्तियां 
दाखिल की गईं, जो नियमो ं के 
विरुद्ध है। इससे मतदाताओ ं के 
मताधिकार को प्रभावित करने 
की साजिश का संकेत मिलता है। 
विधायक भीमराज भाटी ने कहा 
कि लोकतंत्र की जड़ें कमजोर 
करने की किसी भी कोशिश 
को बर््ददाश्त नही ं किया जाएगा। 
जिलाध्यक्ष शिशुपालसिह व शहर 
अध्यक्ष हकीम भाई ने निष्पक्ष 

जांच कर दोषियो ं के खिलाफ 
कानूनी कार््रवाई की मांग दोहराई। 
पुलिस ने इश्लामुदिन,यासीन 
सबावत,मेहबूब टी, इंसाफ 
मोयल कि शिकायत प्राप्त कर 
मामले की जांच शुरू करने का 
भरोसा दिलाया है।इस मौके पर 
पार््षद मेहबूब टी, रमेश चावला, 
इंसाफ मोयल, ताराचंद चंदनानी, 
चंद्रपाल राजपूरोहित, अनिलसिह, 
राजू नवाब, रमजान सामरिया, 
शकील नागौरी, मोनू अली, अली 
राजा, वसीम, इंसाफ चुड़िगर, 
हसन भाटी सहित कई कांग्रेसी 
कार््यकर््तता मोजूद रहे।

मोहब्बतपूरा मेें ऊंट स्वास्थ्य शिविर आयोजित, 
सर््ररा रोग रोकथाम पर रहा विशेष जोर

माधोराजपुरा (रॉयल पत्रिका)। 
जयपुर पशुपालन विभाग की पहल 
पर ग्राम पंचायत मोहब्बतपूरा, 
तहसील माधोराजपुरा मेें एक 
दिवसीय ऊंट स्वास्थ्य शिविर का 
आयोजन किया गया। संयुक्त 
निदशक पशुपालन विभाग जयपुर 
के निर्देशन मेें हुए इस शिविर मेें 
क्षेत्र के ऊंटो ं की स्वास्थ्य जांच 
की गई और विभिन्न रोगो ं का 
निदान एवं उपचार किया गया। 
शिविर का मुख्य उद्देश्य ऊंटो ं
मेें फैलने वाले घातक सर््ररा रोग 
की रोकथाम था। विभागीय टीम 
ने बड़़ी संख्या मेें ऊंटो ं को टीके 
लगाए। बीमार ऊंटो ंको मौके पर 
ही दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। 
पशुपालको ंको ऊंटो ंकी नियमित 
जांच, समय पर टीकाकरण, 
साफ-सफाई, पोषणयुक्त चारा, 
पानी की उपलब्धता और मौसम 
के अनुसार देखभाल के संबंध 
मेें विस्तृत दिशा-निर्देश दिए 
गए। अधिकारियो ं ने बताया कि 
सर््ररा रोग का समय पर उपचार 

न मिलने पर यह ऊंटो ं के लिए 
जानलेवा साबित हो सकता है। इस 
प्रकार के शिविर पशुधन संरक्षण 
की दिशा मेें महत्वपूर््ण कदम हैैं। 
शिविर के दौरान पशुपालको ं
कीशकाओ ं का समाधान किया 
गया और उन्हहें बीमारियो ं के 
शुरुआती लक्षण पहचानने की 
जानकारी भी दी गई। शिविर को 
सफल बनाने मेें पशुपालन विभाग 
के चिकित्सको ंएवं कर््मचारियो ंका 
अहम योगदान रहा। टीम मेें डॉ. 
चित्रा, डॉ. गिरीश जोशी, धर््मराज 
बैरवा, शीशराम भाकर, सर्वेश 

कुमार शर््ममा, सहज करण, रामपाल 
वर््ममा, रमेश मीणा, कमलेश 
कुमार चौधरी, अनीशा, सुमन, 
पूजा यादव, मयंक खंडेलवाल, 
हेमराज बेरवा एवं संतरा चौधरी 
सहित अन्य कर््मचारी शामिल थे। 
ऊंट पालको ं ने गांव स्तर पर ऐसे 
शिविरो ं के आयोजन से समय 
और खर््च की बचत होने की बात 
कही। विभागीय अधिकारियो ं ने 
भविष्य मेें भी नियमित रूप से ऐसे 
स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने 
का आश्वासन दिया।

सैनी, माली समाज की आरक्षण संघ 
समिति ने मुख्यमंत्री के नाम नायब 

तहसीलदार को सौौंपा ज्ञापन
शफीक अली 
महवा (रॉयल पत्रिका)। महवा 
मेें सैनी, माली, कुशवाह और 
मौर््य समाज की आरक्षण संघर््ष 
समिति ने मुख्यमंत्री के नाम 
एक ज्ञापन नायब तहसीलदार 
को दिया। इसमेें समाज की 
11 सूत्रीय मांगो ं को शीघ्र पूरा 
करने की मांग की गई। समिति 
ने चेतावनी दी कि 25 फरवरी 
तक मांगेें स्वीकार नही ं होने पर 
प्रदेशभर मेें जन आंदोलन कर 
विधानसभा का घेराव किया 
जाएगा। पदाधिकारियो ं ने बताया 
कि माली, सैनी, कुशवाह, मौर््य, 
सुमन और शाक्य समाज लंबे 
समय से आरक्षण व अन्य मांगो ं
को लेकर आंदोलन कर रहा है, 
लेकिन अब तक सरकार की ओर 
से कोई ठोस निर््णय नही ं लिया 
गया। ज्ञापन मेें प्रमुख मांग के 
रूप मेें सैनी, माली, कुशवाह, मौर््य 
और सुमन समाज को अलग से 
12 प्रतिशत आरक्षण देने, महात्मा 
फुले बोर््ड को देवनारायण बोर््ड 
की तर््ज पर अधिकार देने और 

उसके पदाधिकारियो ंकी नियुक्ति 
करने की मांग शामिल है। इसके 
अलावा आंदोलन के दौरान दर््ज 
मुकदमे वापस लेने सहित अन्य 
मांगेें भी रखी गई हैैं। इस अवसर 
पर बबलू सैनी उपाध्यक्ष्य आरक्षण 
संघर््ष समिति विधानसभा घेराव, 
महावीरा सैनी विधानसभा अध्यक्ष, 
दुलीचन्द सैनी पूर््व अध्यक्ष सैनी 
समाज, तरुण सैनी प्रदेश सोसल 
मीडिया प्रभारी फुले ब्रिगेड, महेश 
सैनी पूर््व जिला परिषद सदस्य, 
नवल सैनी, प्रहलाद सैनी, मोती 
सैनी, दिनेश सैनी, मनोज सैनी, 
राजाराम सैनी अच्छापुरा, बलवीर 
सैनी सहित बड़़ी संख्या मेें समाज 
के लोग उपस््थथित रहे।

कटकड़ मोड़ महापंचायत मेें पहुुंचे कांग्रेस के शीर््ष 
नेता, ईदगाह गेट पर हुआ जोरदार स्वागत

हनीस शेख, कुतकपुर
हिडौन (रॉयल पत्रिका)। 
गांव बचाओ, पहाड़ बचाओ 
महापंचायत का आयोजन 
सोमवार को कटकड़ मोड़ 
पर किया गया, जिसमेें 
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविद 
सिह डोटासरा और नेता 
प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 
मुख्य अतिथि के रूप मेें 
शिरकत की। महापंचायत मेें बड़़ी 
संख्या मेें ग्रामीणो ं और कांग्रेस 
कार््यकर््तताओ ं की मौजूदगी रही। 
इस दौरान अल्पसंख्यक कांग्रेस 

जिला अध्यक्ष एडवोकेट अब्दुल 
मुगनी खान ने अपने सैकड़़ोों 
समर््थको ं के साथ हिडौन सिटी 
के ईदगाह गेट पर कांग्रेस नेताओ ं
का भव्य और गर््मजोशी से स्वागत 
किया। स्वागत कार््यक्रम के दौरान 

कांग्रेस कार््यकर््तताओ ं
मेें खासा उत्साह देखने 
को मिला। कार््यक्रम मेें 
अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला 
अध्यक्ष एडवोकेट अब्दुल 
मुगनी खान के साथ वक्फ 
कमेटी सदर बब्बू शाह, 
सोनू हाडौली, अजीम खान 
चिनायटा, अजहर काजी, 
रफीक बालघाट, जहीर 

सूरौठ, शकील नेता बालघाट, 
बबलू सहित बड़़ी संख्या मेें कांग्रेस 
कार््यकर््तता और समर््थक मौजूद 
रहे।

धौलपुर जिले मेें आम आदमी 
पार्टी ने की प्रेस वार््तता

-धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारुकी 
ने प्रेस कॉन्फ््रें स आयोजित कर दी जानकारी

सचिन शैडवाल 
धौलपुर (रॉयल पत्रिका)। आम 
आदमी पार्टी धौलपुर के जिला 
अध्यक्ष मुबीन अहमद फारुकी 
ने प्रेस कॉन्फफ्ररें स आयोजित कर 
जानकारी दी कि संपूर््ण राजस््थथान 
मेें आम आदमी पार्टी द्वारा 
‘आप आपरे साथे’ अभियान की 
औपचारिक शुरुआत आज से 
की जा रही है। उन््होोंन�े बताया 
कि इस जनसंपर््क  अभियान के 
अंतर््गत पार्टी के पदाधिकारी, 
कार््यकर््तता एवं सक्रिय सदस्य 
पंचायत स्तर पर गांव-गांव तथा 
शहरी क्षेत््रोों के वार्डडों मेें जाकर 
आम जनता से सीधे संवाद करेें गे। 
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 
जनता की वास्तविक समस्याओ ं
को सुनना, आवश्यक समाधान 
पर चर््चचा करना और स््थथानीय मुद््दोों 
को प्राथमिकता के आधार पर 
उजागर करना है। प्रत्येक पंचायत 
एवं प्रत्येक वार््ड स्तर पर समर््पपित 
टीम का गठन किया जाएगा, जो 
लोगो ं के संपर््क  मेें रहकर उनकी 
समस्याओ ं का संकलन करेगी। 
उन््होोंन�े कहा कि आने वाले 
पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय 
चुनाव मेें आम आदमी पार्टी पूरी 
मजबूती, तैयारी और संगठनात्मक 
शक्ति के साथ उतरेगी। पार्टी 
उन सभी ईमानदार, स्वच्छ छवि 
वाले और जनसेवा की भावना से 
प्रेरित व्यक्तियो ंका स्वागत करती 

है जो समाज के लिए संघर््षशील 
रूप से कार््य करना चाहते हैैं। 
फारुकी ने कहा कि आम आदमी 
पार्टी दिल्ली और पंजाब की तर््ज 
पर अपने कार्ययों, उपलब्धियो ं
और जन-कल्याणकारी मॉडलो ं
को राजस््थथान के लोगो ं तक 
पहुुंचाएगी। उन््होोंन�े बताया कि 
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी, 
भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन और 
पारदर्शी राजनीति जैसे मुद््दोों पर 
आम आदमी पार्टी राजस््थथान मेें 
भी नई उम्मीद के साथ जनता 
के बीच अपना विकल्प मजबूत 
करेगी।उन््होोंन�े विश्वास जताया 
कि ‘आप आपरे साथे’ अभियान 
के माध्यम से व्यापक जनसंपर््क  
होगा और जनता के साथ सीधा 
संवाद स््थथापित होने से पार्टी का 
संगठन मजबूत होगा। उन््होोंन�े 
सभी नागरिको ं से अपील की कि 
वे इस अभियान मेें भाग लेकर 
अपनी समस्याओ ं और सुझावो ं
को साझा करेें  ताकि राजस््थथान मेें 
सकारात्मक और जनहितकारी 
राजनीति को आगे बढ़़ाया जा 
सके। इस अवसर पर अशोक सिह 
सिकरवार, साबिर खान, सोमवीर 
तोमर, भरत सिह मीणा, पंकज 
शर््ममा, कुसुम सक्सेना, गणेश 
कुमार जगर, इंद्रपाल, रेखा चौधरी, 
आरती शर््ममा, हरिशकर जगरिया, 
अमजद खान आदि पदाधिकारी 
उपस््थथित रहे।
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मनरेगा बचाओ महासंग्राम यात्रा के तहत ग्रामीण एवं 
मनरेगा श्रमिकोों से मुलाकात करते हुए - रफीक मंडेलिया

मोहम्मद अली पठान
चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला 
मुख्यालय पर राजस््थथान प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 
राजस््थथान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 
उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने चूरू 
विधानसभा क्षेत्र के गांव दूधवाखारा, 
लालासर, गिनडी, झारिया मेें 
मनरेगा बचाओ ं महासंग्राम यात्रा 
के तहत ग्रामीणो ं एवं मनरेगा 
श्रमिको ं से मुलाकात की। रफीक 
मंडेलिया ने कहा कि भाजपा द्वारा 
जनकल्याणकारी योजनाओ ं का 
नाम बदलने के नाम पर मनरेगा 
को बंद करने का प्रयास किया 
जा रहा है जो सहन नही किया 
जायेगा। मनरेगा मेें पहले राज्य 
सरकार को 10 प्रतिशत राशि का 
भुगतान करना पडता था। अब 
राज्य सरकार को 40 प्रतिशत 
राशि के भुगतान का प्रावधान कर 
दिया है इससे राज्य सरकार पर 
बोझा बढेगा और नरेगा कर््ममियो ंको 

रोजगार के अवसर कम मिलेगे। 
उन्होने कहा कि मनरेगा कानून मेें 
संशोधन कांग्रेस किसी भी हाल मेें 
स्वीकार नही करेगी। मोदी सरकार 
जनविरोधी नीतियो ं की फैक्ट्री   बन 
चुकी है। पहले रोजगार छीना, 
अब रोजगार का अधिकार भी 
खत्म करने पर तुली है। मनरेगा 
कोई सरकार की दया नही, बल्कि 
संविधान से मिला अधिकार है। इस 
अधिकार को खत्म करने की हर 
साजिश का सडक से संसद तक 
जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर 
चूरू देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर 
धान्धू द्वारा कांग्रेस कार््यकर््तताओ ंके 
साथ श्री कृष्ण गोशाला मेें गायो ंका 
गुड खिलाकर व दलिया खिलाकर 
सांसद राहुल कस््वाां व रफीक 
मंडेलिया का जन्मदिन मनाकर 
उनका स्वागत व अभिनन्दन 
किया। 20 जनवरी 2026 को चूरू 
तहसील के प्रथम गांव सातडा 
मेें किसान नेता आदूराम न्यौल 

के नेतृत्व मेें ग्रामीणो ं द्वारा चूरू 
सांसद राहुल व राजस््थथान प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक 
मंडेलिया का प्रातः  10ः00 बजे 
जन्मदिन मनाया जायेगा। कार््यक्रम 
का संचालन प्यारेलाल दानोदिया 
ने किया। इस अवसर पर पीसीसी 
सचिव रियाजत खां, देहात ब्लॉक 
अध्यक्ष किशोर धान्धू, पं.स. प्रतिपक्ष 
नेता धर्मेन्द्र बुडानिया, पूर््व सभापति 
गोविन्द महनसरिया, किसान नेता 
आदूराम न्यौल, कमला पुनियां, 
नारायण बालाण, हेमन्त सिहाग, 
योगेश ढाका, जयचंद मेघवाल, शेर 
खां मलखाण, एनके झारिया, जमील 
चौहान, डीके सिह कस््वाां, महावीर 
मेधवाल, शंकर शर््ममा, मुस्तकिम 
धोबी, आबिद खान, निरंजन शर््ममा, 
गोर््धन कस््वाां, चन्दनमल मेघवाल, 
ओमप्रकाश कस््वाां, डंूगरराम 
मेघवाल सहित सैकडो कांग्रेस 
कार््यकर््तता व ग्रामीण मौजुद रहेें।

रीको क्षेत्र मेें नकली घी बनाने की आशंका 
खाद्य विभाग ने फैक्ट्री पर की कार््रवाई

-फैक्ट्री के दो अलग-अलग परिसरोों को सील कर दिया गया
सचिन शैडवाल 
धौलपुर (रॉयल पत्रिका)। जिले के 
रीको औद्योगिक क्षेत्र मेें नकली 
घी तैयार किए जाने की आशंका 
पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम 
ने एक फैक्ट्री   परिसर मेें जांच 
कार््रवाई की। शिकायत के आधार 
पर की गई इस कार््रवाई मेें फैक्ट्री   
के दो अलग-अलग परिसरो ं को 
सील कर दिया गया है। खाद्य 
सुरक्षा अधिकारी पदम् सिह के 
अनुसार जिला प्रशासन को नकली 
घी से जुड़़ी सूचना प्राप्त हुई थी। 
इसी के तहत अल्फा फैक्ट्री   के 
समीप स््थथित एक फैक्ट्री   परिसर 
मेें निरीक्षण किया गया। जांच के 
दौरान परिसर के भीतर पार््टटिशन 
लगाकर दो यूनिट संचालित होने 
के संकेत मिले। निरीक्षण मेें एक 
हिस्से से नैमिनाथ और सुधर््म 
ब््राांड के देसी घी के खाली पीपे, 

साधारण पीपे तथा पैकिग से 
संबंधित सामग्री बरामद हुई। वही ं
दूसरे हिस्से मेें आनंद लाइट और 
ओम लाइट ब््राांड के इंटरस्टरी 
फाइट फैट  से संबंधित बड़़ी मात्रा 
मेें पैकिग मटेरियल रखा पाया 
गया।कार््रवाई के समय दोनो ं
परिसरो ंमेें कोई जिम्मेदार व्यक्ति 
मौजूद नही ंथा, केवल चौकीदार ही 
पाया गया। खाद्य विभाग की टीम 

ने प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाए 
जाने पर दोनो ंफैक्ट्री   परिसरो ंको 
सील कर दिया तथा संबंधित पक्ष 
को नोटिस जारी कर आवश्यक 
दस्तावेज कार््ययालय मेें प्रस्तुत करने 
के निर्देश दिए हैैं। मामले की आगे 
जांच की जा रही है और जांच 
रिपोर््ट के आधार पर नियमानुसार 
कानूनी कार््रवाई की जाएगी।

ली मार््शल आर््ट क्लब धौलपुर के द्वारा 45 
बच्चचों की ग्रेडिंग परीक्षा हुई सम्पन्न

-सभी छात्र-छात्राओं को कार््यक्रम के दौरान किया सर््टटि फिकेट देकर सम्मानित
धौलपुर (रॉयल पत्रिका)। ली 
मार््शल आर््ट क्लब धौलपुर के 
द्वारा 45 बच््चोों की ग्रेडिंग परीक्षा 
हुई सम्पन्न जापान सोतोकान 
एसोसिएशन के राजस््थथान 
अध्यक्ष महेश का की देखरेख मेें 
45 बच््चोों की ग्रेडिंग परीक्षा हुई 
सम्पन्न। इस दौरान कार््यक्रम के 
मंचसीना अतिथियो ं मेें श्रीमती 
प्रिया त्यागी प्रशासनिक अधिकारी 
एवीएम कन्ववेंट स्कू ल एवं कांग्रेस 
कमेटी धौलपुर की जिला सचिव 
श्रीमती रोशनी शिवहरे, कांग्रेस 
अल्पसंख्यक विभाग की जिला 
अध्यक्ष शबनम खान, समाज 
सेविका शबाना खान रजक समाज 
के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष सचिन 
शैडवाल रहे। इसी दौरान जापान 
शोतोकान एसोसिएशन के धौलपुर 
जिला सचिव ऋषि कुमार मौर््य ने 
सभी अतिथियो ं का माला और 
साफा पहनाकर स्वागत किया। 
तो वही अतिथियो ंके सामने कराटे 
खिलाड़़ियो ंने हैरत अंग्रेज प्रदर््शन 

किये जिसमेें डेमो फाइट कराटे, 
फाइट काता, कुमीत, सभी शामिल 
थे। इस दौरान रोशनी शिवहरे 
ने संबोधित करते हुए कहा कि 
आज बच्चियो ंआत्म निर््भर बनकर 
अपने आप को मजबूत बनाने का 
प्रयासकर रही है और जिले का 
नाम राज्य स्तर और राष्ट्री य स्तर 
पर रोशन भी कर रही है। इस 
दौरान प्रिया त्यागी ने ली मार््शल 
आर््ट क्लब की प्रशंसा करते हुए 
प्रकाश डाला इसी दौरान सभी 
अतिथियो ंने कराटे खिलाड़़ियो ंकी 
सराहना की, इस तरह के बेहतर 

प्रदर््शन के लिए सभी बच््चोों को 
बधाई दी। साथ मेें ही डिस्ट्रि क्ट 
चैैंप�ियनशिप के सभी खिलाड़़ियो ं
को सर््टटिफिकेट दिए गए अतिथियो ं
ने क्लब के खिलाड़़ियो ं को 
आश्वासन दिया  हर संभव मदद 
के लिए वह हमेशा आपके लिए 
तत्पर रहेेंगे बेटी बचाओ, बेटी 
पढ़़ाओ और बेटी को मार््शल आर््ट 
सिखाओ बेटिया अपनी आत्मरक्षा 
के साथ-साथ समाज की भी रक्षा 
कर सकेें  कार््यक्रम के अंत मेें ऋषि 
कुमार मौर््य ने सभी अतिथियो ंका 
आभार व्यक्त किया।

हिण्डौनः कटकड़ मोड़ पर किसान हुुंकार, डोटासरा–जूली ने 
15 दिन मेें कलेक्ट्रेट घेराव की दी चेतावनी

हनीस शेख, कुतकपुर
हिण्डौन (रॉयल पत्रिका)। हिण्डौन 
सिटी के टोडूपुरा स््थथित कटकड़ 
मोड़ पर आयोजित “पहाड़ बचाओ, 
खेत बचाओ, गांव बचाओ” किसान 
आंदोलन सभा मेें कांग्रेस ने राज्य 
सरकार के खिलाफ खुलकर 
मोर््चचा खोल दिया। बड़़ी संख्या 
मेें किसानो ं और ग्रामीणो ं की 
मौजूदगी मेें यह सभा क्षेत्र के जल, 
ज़मीन और जंगल से जुड़़े मुद््दोों 
पर निर््णणायक आंदोलन का संकेत 
बन गई। सभा को संबोधित करते 
हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविद 
सिह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष 
टीकाराम जूली ने खनन नीति 
और भूमि अधिग्रहण को लेकर 
सरकार पर तीखा हमला बोला। 
डोटासरा ने चेतावनी देते हुए 

कहा कि यदि 15 दिन के भीतर 
लीलोटी, टोडूपुरा, देदरौली और 
खोहरा क्षेत्र मेें प्रस्तावित आयरन 
खनन को रद्द नही ंकिया गया तथा 
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे लिक रोड 
से जुड़़ी कार््रवाई नही ंरोकी गई, तो 
कांग्रेस किसानो ं के साथ मिलकर 
कलेक्ट्रेट  का घेराव करेगी। नेता 
प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 
किसानो ं की जमीन और पहाड़़ोों 
को कॉर्पोरेट हितो ंके लिए कुर््बबान 

नही ं होने दिया जाएगा। उन््होोंन�े 
आंदोलन को जनहित और आने 
वाली पीढ़़ियो ं के भविष्य से जुड़़ा 
बताया। सभा मेें सांसद भजनलाल 
जाटव सहित कई विधायक, 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि 
और बड़़ी संख्या मेें किसान मौजूद 
रहे। सभी नेताओ ं ने एक स्वर मेें 
किसानो ं की मांगो ं का समर््थन 
करते हुए आंदोलन को मजबूती 
से आगे बढ़़ाने का भरोसा दिलाया।
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